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गासनपद्ते 


( संशाधित और परिवद्धित ) 


लखक 
प्राणनाथ विद्यालंकार 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


दूसरा संस्करण | [ मूल्य १५) 


निवेदन 


इस पुस्तक में भूमंडल के मुख्य मुख्य खतंत्र राज्यों की 
शासन-पद्धतियों का विस्तारपूवेक तथा अन्य स्वतंत्र राज्यों का 
साधारण वन किया गया है। इस पुस्तक का उद्देश्य यही 
है कि हिदी-भाषा-भाषियों का इस बात का साधारण ज्ञान हो 
जाय कि फ्रांस, जमेनी, प्रशिया, श्रमेरिका, स्विटजले ड, ईंग- 
तैंड तथा भ्रास्ट्रिया-हंगरी में राज्य का काये किस प्रणाली पर 
चल्लता है श्रौर राजा भ्रथवा राज्य और प्रजा में कैसा राज- 
नीतिक संबंध है। दसवें परिच्छेद में इन सातें राज्यों को छेाड़- 
कर शेष स्वतंत्र राज्यों का भी सूक्ष्म बणेन कर दिया गया है । 
इस प्रकार भूमंडल के समस्त खतंत्र राज्यों का वणेन इस पुस्तक 
में आ गया है | यद्यपि यह विषय विशेष विस्तार के साथ लिखा 
जाता तो एक बड़ी भारी पुस्तक बन सकती है, यहाँ तक कि 
प्रत्येक राज्य के वन की एक एक बड़ी पुस्तक अलग श्लग 
दे। सकती है, पर इतना विस्तार करना इस पुस्तकमाला का 
उद्देश्य नहीं है श्रौर न श्रभी इसकी भ्रावश्यकता ही है। पहले' 
किसी विषय का साधारण ज्ञान होना आवश्यक है श्रौर जन- 
समुदाय को इसी की झ्ावश्यकता भी है। किसी विषय कं 
गूढ़ रहस्यों के अ्रध्ययन करनेवाले थोड़े ही लोग होते हैं । 
उनके लिये इस पुस्तक-माला का प्रकाशन नहीं हो रहा है | 
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इस्र पुस्तक में जिन जिन खतंत्र राज्यों की शासन- 
पद्धतियों का वर्णन दिया गया है, उनमें से कुछ स्वतंत्र राज्य 
ऐसे हैं जिनके उपनिवेश, अधीन राज्य, करद राज्य अथवा 
रक्षित राज्य भी हैं। इन खतंत्र राज्यों के इस अंग का वर्णन 
पुस्तक के ग्यारहवें परिच्छेद में किया गया है । इस विषय की 
गिनती मूल ब्ृक्त की शाखा-प्रशाखाओं के रूप में की जा 
सकती है; परंतु जनसमुदाय के लिये यह जान लेना भी 
आवश्यक है कि किस किस स्वतंत्र राज्य के कितने उपनिवेश 
आदि हैं श्रेर उनका शासन किस प्रकार हो रहा है । अतएव 
इस विषय का वर्णन भी संक्षेप सें कर दिया गया है । आशा 
है, यह पुस्तक उपयोगी शओ्रौर रोचक सिद्ध हेगी जिससे प्र॑ थ- 
कर्ता अ्रपना परिश्रम सफल्ल समभ्फेगा । 
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शासन-पद्धति 
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पहला परिच्छेद 


अस्तावना 

भिन्न भिन्‍न देशों की शासन-पद्धति का समभना अत्यंत 
कठिन हो जाता है जब तक कि उन देशों की सामाजिक, 
आध्िक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक 
दशाओं का परिज्ञान न हो । यह हम 
लोगों के अभाग्य की ही बात है कि हिंदी में अभी तक बहुत 
से युरापीय देशों के इतिहास भी नहों लिखे गए हैं। 

युरोापीय सभ्य दशों में आजकल प्राय: प्रतिनिधि-सत्तात्मक 
राज्यप्रणाली का ही प्रचार है । विस्तृत भूमिभागवाले देशों में 
सफलता से यही रीति चल सकती है। प्राचीन काल के यूनानी * 
राष्ट्रों में प्रजा-सत्तात्मक राज्यप्रणाली की ही प्रधानता थी ; 
आजक॒ल्ल उस प्रणालो का अ्रवलंबन करना कठिन है । इसमे 
संदेह भी नहों है कि प्रजासत्तात्मक राज्यप्रणालो के सिद्धांतों 
का यथासंभव ग्रहण करना तथा उन्हों पर चलना प्रतिनिधि- 


पृैवचन 
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सत्तात्मक राज्यप्रणालीवाले देशों का उद्देश्य हे। दिन पर 
दिन सभ्य देशों भें राजकाये में जनता का हाथ बढ़ाया जा 
रहा है । कईे देशें में तो ख्तरियां का भी सम्मति देने का 
अधिकार प्राप्त द्वो गया है | स्विट्जलंड ने किस प्रकार आदश्श 
राज्य का पद ग्रहण किया है, यह हम आगे चलकर स विस्तर 
लिखेंगे; परंतु यहाँ पर यह लिख देना आवश्यक प्रतीत द्वोतता 
है कि स्विट्जलेंड की शासन-प्रणाल्नो प्रजासत्तात्मक राज्य के 
सिद्धांतों के अति समीप तक पहुँचती है। इसका कारण 
वहा पर जन-सम्मति-विधि तथा शरक्ति-संविभाग के सिद्धांतें 
का अवलंबन ही कटद्दा जा सकता हे । 

शासन-पद्धति की दृष्टि से युरेपीय राष्ट्र अमेरिका के बहुत 
ही कृतज्ञ हैं। राष्ट्रसंघटन का निर्माता अमेरिका ही है | 
जमेनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड आदि देशों का अमेरिका ने शासनु- 
पद्धति के विषय में बहुत कुछ शिक्षा दी है। स्विट्जलैंड 
ने ते भ्रमेरिका का देखकर ही अपनी शासन-पद्धति का 
निर्माण किया है । 

जमेनी की शाप्तन-पद्धति विचित्र ढंग की है। यही कारण 
है कि इस 'पुस्तक में जमेनी पर विशेष विस्तार से लिखा गया 
है, क्योंकि बिना ऐसा किए उसकी शासन-पड़ति को समभना 
पाठकों के लिये कठिन हो जाता। महासमर के उपरांत 
युरोप .के कई देशों की शासन-प्रणाली में बहुत रद्ोबदल हो 
गया है। उनमे से जमेनी, आस्ट्या-हंगरी, रूस प्रभ्नति देश 
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विशेष उल्लेखनीय हैं। इनकी शासन-पद्धति को ठीक तरह 
से समभने के लिये इनकी पुरानी शाखन-पद्धति का भी ज्ञान 
होना आवश्यक है। अतः हमने नवीन शासन-पद्धति का 
वतन करने के साथ साथ महासमर के पहले की शासन- 
प्रणात्वी पर भी कुछ लिखना आवश्यक समझा है ! 

युरोपीय देशों के अतिरिक्त एशिया के एक प्रधान देश 
चीन में भी हाल ही में बहुत परिवर्तन हुए हैं | बरसों से यहाँ 
क्रांति मची हुईं थी। पहले यहाँ एक-सत्तात्मक राज्य था | 
१२ फरवरी सन्‌ १८१२ को यहां प्रतिनिधि-प्तत्तात्मक राज्य 
की स्थापना हुई । किंतु महासमर छिड़ने के बाद जापान ने 
यहाँ के अनेक राजकारयों में बहुत कुछ ध्मधिकार प्राप्त कर 
लिया था। श्रब चीन पूर्ण खतंत्र है और यहाँ भी ख्र्द॑त्र 
प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य है | 

इतना पूवेवबचन करके अब में प्रजासत्तात्मक राज्य तथा 
प्रतिनिधि-स त्तात्मक राज्य आदि आवश्यक बातें पर प्रकाश 
डालने का यत्न करूँगा जिससे भिन्‍न भिन्‍न देशों की शासन- 
पद्धति का समझना बिलकुल सह्दज हो जाय । 

प्रजासत्तात्मक राज्य तथा प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक राज्य 

प्राचीन तथा नवीन ग्रजासत्तात्मक राज्यों में बड़ा भारी 
अरतर है। प्राचीन राज्य जहां प्रजा द्वारा खय॑ चल्लाया जाता 
था, वहाँ नवीन राज्य प्रतिनिधियों द्वारा चल्लाया जाता है । 
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यही कारण है कि इस पुस्तक में प्राचीन प्रजा-सत्तात्मक राज्य 
के लिये 'प्रजासत्तात्मक राज्य” पद तथा नवीन प्रजासत्तात्मक 
राज्य के लिये प्रतिनिधि -स त्तात्मक राज्य 
पद प्रयुक्त किया गया है। प्राचीन प्रजा- 
सत्तात्मक प्रणाली छोटे छोटे राष्ट्रों में ही सफलता से काम में 
लाई जा सकतो है, परंतु बड़े बड़े विस्तृत भूमिभागवाले राष्ट्रों 
में नवीन प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य ही प्रयुक्त हा सकता है | 
प्राचीन प्रणाली की ऐसे राष्ट्रों में गति नहीं है । 

एथेंस नामक यूनानी नगर हो प्राचीन राज्य का समभकते 
के लिये अ्रनुशीक्षन के योग्य है । एथेंस में राजकाये चलाने 
के लिये दे। सभाओं द्वारा काये होता था--(१) लाकसभा 
ग्ोर (२) अंतरंग सभा ( ४०॥व्वा८2 ) । 

बीस वर्ष की अवस्था से अश्रधिक अवस्थावाल्ला प्रत्येक नाग- 
रिक लोकसभा का सभ्य होता था। दासें का यह अधिकार 
प्राप्त न था। ए्थेंस का प्रत्येक नगरनिवासी क्रपने आपका 
राज्य का एक अंग समभता था । नागरिकां को बहुसभ्मति से 
ही संपूर्ण राजकाये द्वोते थे। सबका व्याख्यान देने का पूर्ण 
ग्रेधिकार प्राप्त था। व्याख्यान देकर ही एथेंख मे कोई 
व्यक्ति जन-सम्मति श्रपनी ओर कर सकता था। उस 
प्राचीन यूग में पत्रों का साम्राज्य प्रारंभ न हुआ था | _प्रेरि- 
क्लीज़_जैस याग्य पुरुष जहाँ एथेंस के नागरिकां का अपनी 
बक्तृता की शक्ति से मोहित कर उन्हें डचित मार्ग पर चलाते 


ग्रजासत्तात्मक राज्य 
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थे, वहां ऐसे भी कई एक दुष्ट पुरुष विद्यमान थे जो इसी शक्ति 
से जनता को द्वानि पहुँचाया करते थे । 

सोलन ने राजकाये का समुचित रीति पर चलाने कं 
लिये एथ्ेंस में लोकसभा का निर्माथ किया था। लोक- 
सभा का मुख्य काये मुख्य शासक चुनना तथा राजकार्य को 
उचित विधि पर चल्ताने के लिये नियमें। के विषय में सम्मति 
देना था| राज्य के अधिकारों को बड़े बड़े व्याख्याता ज्ञोकस भा 
द्वारा प्रायः कुचलवा दिया करते थे। स्रारांश यह है कि 
उस युग में लोकसभा ही राजकार्य में सीधे तार पर सब कुछ 
थी। यहाँ हमें यह बतला देना चाहिए कि लाकसभा के 
अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित काये कहे जा सकते हैं-- 

( १ ) राजदूतों का नियत करना । 

( २ ) विदेशी राष्ट्रों के संदेशों को सुनना । 

( ३ ) युद्ध या शांति का निशेय करना । 

(४ ) सेनापतियों का नियत करना ! 

( ५ ) सैनिकों की तनखाहें निश्चित करना | 

( ६ ) विजित नगरों का प्रबंध भ्रादि करना | 

( ७ ) नवीन देवताओं का उपासना के लिये मानन। 

( ८ ) घाम्मिक उत्सव करना | 

( € ) नागरिकों का अधिकार आदि देना । 

(१०) राष्ट्र के आय व्यय को देखना ( ३५या ३१६ दिन 
में एक बार )। 


६) 


(११) मुद्रा निमाण करना ! 

(१२) कर लगाना | 

(१३) सड़कें, मकान, मंदिर, पुल्त आदि कं बनाने में 
अपनी सम्मति देना | 

(१४) विशेष विशेष संदिग्ध विपयें में न्‍्याया्यय विभाग 
का काये भी करना | 

साज्लनन ने लोकसभा की शक्ति को ठीक माग पर चल्लान के 
लिये 'अंवरंग सभा? का भी निर्माण किया था | अतरंग सभा के 
सभ्य प्राय: अच्छे अच्छे धनाढ्य तथा बड़े बड़ दिद्वान द्वोते थे । 
परंतु छिस्धनीज़ क काल से यह बात बदल गई । अंतरंग सभा 
इसकी श्रपेक्षा कि लोकसभा का अपने पीछे चलाती, खय॑ ही 
उसके पीछे चलने लगी । यह पहले लिखा जा चुका है कि एशथरेंस 
में एक मुख्य शासक लोकसभा द्वारा चुना जाता था। इस 
मुख्य शासक का हम आगे चक्कर प्रधान के नाम से लिखेंगे । 

एथेंस में भिन्‍न भिन्न अभियोगों के निशणेय के लिये भिन्न 
भिन्न न्यायालय थे । खबसे बड़े न्यायालय के ६००० सभ्य 
थे। छाटे छोटे न्‍्यायात्ञयां में किसी के १०० सभ्य थे ते 
किसी क॑ १००० । पाठक स्वयं ही समझ खकते हैं कि 
जिस न्यायालय में इतने इतने सभ्य हों, वह कहाँ तक न्याय 
कर सकता है। न्याय कोई ऐसी चीज नहीं है जा बहु- 
सम्मति से प्राप्त हो सके । इतने बड़े न्‍्यायात्रथ की जे! 
बुराइयाँ होती हैं, एथेंस ने वे सब की खब सहों , 
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प्रजासत्तात्मक राज्यवाली जाति में शासन की श्रपक्ष' 
खतंत्रता का प्रेम बेशक अधिक होता है। प्थेंसवालों ने 
शिल्प में जो पूरता प्राप्त की थी, उसमे 
उनकी स्वतंत्रता ही काम कर रही थी | 
प्रजासत्तात्मक राज्य में समस्त जाति 
स्वयं अपने आप सीधी शासक होती है। जातीय सभा 
द्वारा जनता खय॑ उपस्थित द्वाकर अपने शाखन का काये 
म्व॒यं ही करती है। परंतु यह वहों हो सकता है जहा 
राष्ट्र बहुत छाटा हो | बड़े बड़े राष्ट्रों में इस शासन-पद्धति 
की प्रचलित करना बहुत ही कठिन है । 

प्रजासत्तात्मक राज्य में एक दूषण यह भी है कि योग्य 
याग्य व्यक्ति प्रजा का अपनी उँगलियों पर नचाते हुए उसको 
संपूें शक्ति अपने हाथ में ले लेते हैं। इस्रसे जो हानि 
पहुँचती है, बढ़ यूनान क॑ इतिहास से सर्वथा स्पष्ट है | 

श्रुसीडाइडीज़ ( 7॥0८ए४५४॥०५ ) ने एक बार कहा था-- 


प्रजाखत्तात्मक राज्य 


की आलोचना 
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प्रथोत-- एशथेंस में प्रजासत्तात्मक राज्य ते नाम मात्र 

का था, वास्तव में वहाँ उसके नागरिकों में से मुख्य नागरिकों 
का ही राज्य था? । गत: प्रजासत्तात्मक राज्य को सफल्लता 


से चला मकने के लिये प्रजा का श्राचार तथा विचार बहुत 


( ८ ) 
ही उन्नत तथा दृढ़ हाना चाहिए। इसकी बिना यह संभव 
नहीं कि आदशे शासन पद्धति ( प्रजासत्तात्मक ) सफलता से 
चल सक॑ । इसमें संदेह नहों है कि प्रजासत्तात्मक शासन- 
पद्धति में नागरिकों की शासन-शक्ति उन्नत हा जाती हे | 
उन्हें जातियों के नियमां तथा इतिद्दासों का देखना पड़ता 
है । उनके संकुचित विचार दूर हो जाते हैं। परंतु प्रश्न ते 
यह है कि शक्ति की मोहिनी मदिरा से उनकी रक्षा केसे 
की जाय? जनता में दल बन जाते है जिनमें राज्य-भक्ति 
के स्थान पर वैयक्तिक ईपष्यां द्वेष प्रब्न हा उठते हैं। इसका 
परिणाम यह ह्ांता हे कि जनता के दलों क॑ नेता जनता को 
अपनी वक्तता या लेखन शरक्ति से वशीभूत करके एक दूसरे 
का गला कटवाते हैं। यही कारण था कि एथेंस की उन्नति 
क्णिक रही; ओर जब उसका अध:पतन प्रारंभ हुआ ते। फिर 
वह्द अपने आपको न सँभाल सका। प्रजासत्तात्मक राज्य 
का आधारभूत समानता? का सिद्धांत है । प्रत्येक नागरिक 
एक दूसरे के समान हे, चाहे वह याग्य हो। चाहे अयाग्य । 
इस समानता का ही यह परिणाम था कि जो व्यक्ति उन्हें 
हानिकर मालूम पड़ता था, उसे वे देशत्याग” का दंड दे देते 
थ जिससे वह एथेंस को छोड़कर अन्यत्र कद्दों बस जाता 
था। सारांश यह्द कि प्रजासत्तात्मक राज्य वहीं सफलता 
से चल खकता है जहाँ राष्ट्र छेटा हो, उसके नागरिक 
आचार विचार में समुन्नत तथा दृढ़ हों, उनका जीवन 
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सादगी से परिपूण हो तथा उनमें समानता का सिद्धात 
काम कर रहा हो | 
आजकल्ष प्रजासत्तात्मक राज्य का चिह्न यदि कहीं मिन्‍्द 
सकता है ते वह केवल स्विट्जलैंड में । प्राय: अन्य सम्य 


श्र देशों में प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य का 
प्रतिनिश्वि-सत्तात्मक राज्य 


[क 


ही प्रचलन है। प्रतिनिधि-सत्तात्मक 
राज्य क॑ भी सफलता से चल सकने के लिये जनता में विशेष 
विशेष गुणों की आ्रावश्यकता होती है। प्रतिनिधि-छत्तात्मक 
राज्य की अनिच्छुक, शालन-भार से धबरानंवाली, उदासोन 
तथा आलस्य से परिपुणे जनता में यह शाखन-पद्धति समुचित 
विधि पर नहीं चल सकती । मिक्ष महाशय ने लिखा ह 
कि कई जातियों का यह विचित्र स्वभाव होता है कि वे शासकों 
का अत्याचार चुपचाप सहन कर लेंगी, परंतु उसके विरुद्ध 
आवाज कभी न उठावेंगी। ऐसी जातियों में यदि यह 
शासन-पद्धति प्रचलित कर दी जाय ते यहां परिणाम होगा 
कि वे अत्याचारी शासक को ही अपना शासक चुना करेंगी | 
स्थानीय प्रेम या मतमतांतरों के प्रेम से परिपूर्ण संकुचित 
विचारवाल्ली जातियाँ भी ऐसी शांसन-पद्धति का अवलंबन करने 
के अयोग्य हें; क्योंकि ऐसा करने पर भिन्न भिन्न दल्लों के मत- 
मतांतर संबंधी ऋगड़ों का प्रवेश शासन में हे। जायगा जिसस 
एक दूसरे दल का घात किया जाना स्वाभाविक ही है। कह 
जातियों में व्यक्तियां का दूसरों पर हुकूमत करने में ही आनंद 
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आता है। ऐसी जातियों में जब प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य 
का स्थापन किया जाता है, तब हुकूमत करने के इच्छुक व्यक्ति 
अपने ्रापको शासक के तौर पर चुनवा लेते हैं. तथा श्रपने 
निचले अधिकारियों पर कठोरता का बाजार गरम कर देते हैं । 
सारांश यह है कि चाहे प्रजासत्तात्मक राज्य हो चाहे प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक राज्य हो, जातीय शआ्राचार की श्रेष्ठता सभी में आब- 
श्यक है । इस बात का रहस्य तब बिलकुल प्रत्यक्ष हो जाता 
हे जब कि हम भिन्न भिन्न सभ्य देशा की शासन-पद्धतियों 
का निरीक्षण करते हैं। अमेरिका तथा इँगलैंड की शासन- 
पद्भुतियां का देखकर ही युराप की अन्य जातियों ने अपनी 
भप्रपनी शासन-पद्धतियाँ बनाई हैं । परंतु क्‍या कारण है 
कि सब देशों की शासन-पद्धतियाँ जिन जिन स्थानों 
पर एक दूखर से मिल्लती भी हैं, वहाँ पर भी काये में एक 
दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं ? इंगलैंड की मंत्रिसभा की रीति 
पर फरांसीसी मंत्रिसभा क्‍यों न सकलता से काम कर सकी ? 
इसी लिये कि दानों जातियां का आचार-व्यवहार भिन्न भिन्न 
है। यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि जातीय आचार - 
: व्यवहार क॑ सदृश देश की भागालिक, प्राकृतिक तथा राज- 
नीतिक स्थितियों का भी शासन-पद्धति पर बड़ा भारी प्रभाव 
पड़ता है। स्विट्ज्लेंड में 'जनसम्मति” विधि सफलता से चल 
सकी, अन्य देशों में नहों। यह कंवल इसी लिये कि वह 
पाव॑तीय प्रदेश है, उसके राष्ट्रसंघटन के राष्ट्र छोटे छोटे हैं । 
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इंगलेंड तथा अमेरिका में न्‍्यायात्षय विभागां का जो 
प्रधानता प्राप्त है, वह भ्रन्य युरापीय देशों में नहीं है; क्योंकि 
इेंगलेंड तथा अमेरिक को शत्रुओं से इतना डर नहीं है जितना 
युरोपीय महाद्वीप के भिन्न भिन्न राष्ट्रों को है # | 

प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य में शासन प्रजा क॑ ही हाथ 
में दाता है. परंतु कुछ एक» प्रतिनिधियां द्वारा, न कि प्रत्यक्ष । 
इससे जहाँ लाभ हैं, वहाँ हानियाँ भी हैं। जनता में सब 
के खब व्यक्ति उन्नत विचार तथा श्राचार के तो होते ही नहीं 
हँ। शासन का काये इतना सहज नहीं है कि उसे सभो 
कर सके । इस दशा में जनता फे याग्य योग्य व्यक्तियों 
का शासन का भार दे देना लाभदायक ही प्रतीत होता हे | 
इसमे संदेह नहीं छहे कि एकसत्तात्मक राज्य की अपक्षा प्रति- 
निधि-सत्तात्मक राज्य बहुत ही अधिक उत्तम है। एकसत्ता- 
त्मक राज्य तो तभी कोई जाति प्रचलित कर सकती हे जब कि 
वह शासन के काये का सब से श्रधिक सहज समभती हो | 

राष्ट्र का तात्पय्ये तथा स्वरूप 

लोकतंत्र राज्य तथा प्रतिनिधि-तंत्र राज्य के भेद के सदृश 
ही राष्ट्र के खरूप तथा तात्पये का ज्ञान भी बहुत ही महत्त्व- 
पूणे है | फ्रांस, जमेनी, ईँगलैंड प्रथक प्रथक एक राष्ट्र हैं, राष्ट् 
की रक्षा करना मनुष्य का कत्तव्य है, राष्ट्र ही राजा का निर्वा- 
चन करता हे, अ्राजकता से राष्ट्र नष्ट है! जाता है, इत्यादि 
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अनेक वाक्य हैं जे कि राष्ट्र के स्वरूप के साथ संबद्ध है 
राजनीति शाज्र में राष्ट्र के तात्पय्ये तथा स्वरूप को मुख्य स्थान 
दिया गया है। प्रत्येक प्रकरण तथा सिद्धांत किसी ल किसी 
ओश में इससे जुड़ा हुआ है । 

अगरजी भाषा में राष्ट्र के स्थान पर स्टेट शब्द प्रचलित है ; 
स्टेट शब्द का व्यवद्दार अनेक अर्थो' में होता है। खतंत्र 
रियासतों को राष्ट्र नाम से पुकारा जाता है । प्रदेश या जन- 
पद, जनसंख्या, एकता तथा संघटन इन चार अर्था' में राष्ट् 
शब्द का व्यवद्दार साधारणतया किया जाता है# | 

मद्दाशय वुड़ो विस्सन का विचार हे-- “किसी एक जन- 
पद में रहनेवाले जनसमूह का नाम राष्ट्र है जे व्यवस्था तथा 
शांति फे लिये संघटित हो? । थियोडोर वूल्जे का मत है कि 
राष्ट्र नियमां के द्वारा संबटित जनसमाज फा नाम है जा अपने 
अंगों के द्वारा एक विशेष भूमिभाग तक शासन करता हो | 
महाशय हालेंड राष्ट्र सं उस जन-समुद्द का ग्रहण करते 
हें जे किसी एक जनपद में रहता हो और बहु सम्मति के 
द्वारा राज्यकाय्ये चलाता हो३। प्रसिद्ध जमेन राजनीतिज्ञ 


: तंन्न तथा स्टट शब्द का अ्रथ तथा तात्पय्यथे एक ही हैँ । देखो 
सागरीग्रचारिणाी पत्रिका, भाग २ अेक १ । 
| बुड़ो विल्खन--दी स्टेट । 
| दी० वृल्जे---प्रेलिटिकल सायंस । 
३ टी० ई० हालेंड--एलीमेंट स आफ जुरिसप्रइस । 
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बुंटफ्की राष्ट को सजीव मानता है ग्रार यही कारण हे कि 
वह राष्ट्र को मनुष्य-समाज का विराट रूप समभता है 
सारांश यह हे कि युरोप के राजनीतिज्ञों क॑ अनुसार राष्ट्र 
शब्द प्रत्यक्ष रूप से ऐसे मनुष्य-समूह का बाधक है जिसका 
प्रत्यक मनका राज्य-नियम-रूपी सूत में पिशाया गया हो | 
राष्ट्र, समाज, राज्य तथा जाति में भेद 

समाज, राज्य तथा जाति से राष्ट्र क। क्या भेद है, इसका 
स्पष्ट करने से राष्ट्र का तात्पय्ये तथा स्वरूप बहुत ही अधिक 
स्पष्ट दो सकता है | 

पूर्व में लिखा जा चुका है कि राष्ट्र का संबंध भूमिभाग से 
है। बिना भूमि या प्रदेश के काइ संघटित-समाज राष्ट्र नही 
बन सकता | समाज में यह बात आवश्यक नहीं है | मनुष्यों 
के समूह क॑ साथ ही समाज शब्द का घनिष्ठ संबंध है, 
सनुष्य-समूह संघटित हो चाहे असंघटित, वह्ठ समाज शब्द 
से पुकारा जा सकता है। मनुष्य-समाज के अध्ययन का तात्पय 
उस्रक धामिक, व्यावहारिक, चरित्र तथा शिक्षा विषयक कार्य्याँ 
क प्रभ्ययन से है। भूमि या प्रदेश के साथ समाज शब्द 
का कुछ भी संबंध नहीं हे । 

राष्ट्र का समाज फे सदृश ही राज्य से भी भद है । राष्ट्र 
शब्द का कंत्र राज्य शब्द क॑ क्षेत्र से बहुत ही अधिक विस्तृत 
है । राज्य शब्द का तात्पय्ये उस मनुष्य-समूह से है जिसक 

डलु 2शली-दि थियारी आ्राफ दि स्टेट । 
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हाथ में कुछ समय के लिये राष्ट्र को राजनीतिक शक्ति हाती 
है। कभी कभी एक व्यक्ति के लिये भी राज्य शब्द का व्यव- 
हार होता है । वस्तुत: राज्य राष्ट्र का ही एक अंग है। प्रति- 
निधि-तंत्र राज्यों में राष्ट्र की राजनीतिक इच्छाओं का काय्ये रूप 
में परिणत करना ही राज्य का मुख्य काम समझा जाता है ! 
जाति के साथ भी राष्ट्र का भेद है । जाति शब्द किसी पृव- 
वर्ती संघटन का सूचित करता हे, चाहे वह संघटन भाषा संबंधी 
हे। और चाद्दे वंश संबंधी द्वो। । राष्ट्र में ये दोनों बातें लुप्त हैं । 
श्रास्ट्रिया-हंमो एक राष्ट्र था, यद्यपि उसमें अ्रनेक जातियों का 
निवाल था। बहुधा जाति शब्द राष्ट्र श्रथे को सूचित करने 
लगता है । फ्रांसीसी जाति तथा राष्ट्र भ्रतिशय विभिन्न श्रथ 
नहीं सूचित करते | इसका मुख्य कारण यही है कि चिरकाल 
से एक ही राष्ट्र में रहते हुए भिन्न भिन्न जातियों ने अपना पुराना 
भेद भुल्ना दिया और श्रपने श्रापको एक ही जाति में परिणत 
किया पुराने जमाने में भी राष्ट्र तथा जाति का भंद बहुत 
प्रत्यक्ष नहीं था । रोम तथा स्पाटों में जातीयता के साथ ही 
राजनीतिक अधिकारों का संबंध था! एक विशेष जाति के 
लोग ही राजनीतिक अधिकारों के श्रधिकारी समझे जाते थे | 
एक जाति के लोगों के संघ से ही राष्ट्र बनता था ओर इसी 
लिये राष्ट्र तथा जाति में कुछ भी मद नहों मालूम पड़ता था । 
आजकल जनता का क्ुुकाव इसी ओर है कि एक ही राष्ट्र 
मे रहनेवाली भिन्न भिन्न जातियाँ क्रांसीसियां के सरश ही 
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एक जाति में परिणत हो जायें। अमेरिका में यही बात हो! 
रही है। आयलेंड तथा इटली इसी ओर पग बढ़ा रहे हें; 
और खमय आवधेगा जब कि भारतवासी भी अपने पुराने जातीय 
भेदां को भुल्ाकर एक ही राष्ट्र में परिणत हो जायेंगे । 
प्रादश राष्ट्र 

भिन्न भिन्न जातियों अपने पुर!/ने भेदों को भुलाकर एक ही 
गष्ट से परिणत होती जाती हैं। क्‍या कोई समय आ सकता 
है जब भिन्न भिन्न राष्ट्र अपने भेदों का भुलाकर एक हो राष्ट्र में 
परिणत हो जायें, “बसुधैव कुटुबकम्‌” अर्थात्‌ विश्व में रहने- 
वाले संपूर्ण प्राणी एक ही कुट्ुंब के सभ्य हैं, यह भाव संपूर्ण 
राष्ट्रों में प्रचलित हो जाय और समय उनको एक ही विश्व- 
राष्ट्र में परिणत कर दे ? 

संसार का एक ही राज्य में परिशत करके संघटित करने 
का यज्ञ आज से पूवे बहुत लोगों ने किया थ।। इतिहास में 
सिकंदर, नेपालियन तथा चंद्रगुप्त कं नाम अतिशय प्रसिद्ध 
हैं। किवदंतिया तथा गाथाएँ दक्ष, मांधाता, रघु, राम तथा 
युधिष्टिर श्रादि महापुरुषों को भी इसी विषय में महत्त्व दे रही 
हैं। रोम का रोमन साम्राज्य स्थापित करना भी किसी 
से छिपा नहीं हे। आ्राजकल अपगरेजों का भी यही उद्देश्य 
मालूम पड़ता है | 

दुःख जो हे वह यही है कि पुराने जमाने से ल्लेकर अब 
तक किसी रेतिहासिक पुरुष अथवा जाति ने अ्रातृभाव के 
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सामने रखकर यह काम नहीं किया। स्राम्राज्यवाद तथा 
कौतिं की लोलुपता ही इस ढंग के यत्न का मुख्य कारण रही । 
इख साम्राज्यवाद के मद में ग्रप्रजः एशिया की पराधीन 
जातियां के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, वह किसी से 
छिपा नहीं है। 

परंतु डचित ते यही है कि संसार का एक कुटुंब समझ- 
कर एक विश्वव्यापो आदरशे राष्ट्र स्थापित किया जाय ओर जहां 
तक हा सके, किसी व्यक्ति तथा राष्ट्र की खतंत्रता का अप- 
हरण न किया जाय । 

शक्ति संविभाग 

राजनीति विज्ञान के पिता मांटरक्यू ( ॥[0४॥080 पां०॥ ) 
का कथन हे-- यदि नियामक तथा शासक शक्ति किसी 
एक व्यक्ति या समूह के पास इकट्टी हा 
ता जाति की खतंत्रता का नाश होना 
स्वाभाविक हो हे, क्‍योंकि जाति का इस बात का सदा 
भय बना रहेगा कि राजा या राष्ट्रसभा स्वेच्छाचारी नियत 
बनाकर स्रनच्छंदता से उनका प्रयाग करेगी । इसी प्रकार 
न्याय संबंधी शक्ति का नियामक तथा शासन शक्ति से सवेधा 
पृथक न कर दिया जाय; तथा यदि उसे नियामक शक्ति का 
सद्दायक वना दिया जाय ते जो नियम बनानेवाला हागा, बह्दो 
न्यायाधीश भी हा जायगा । इसका परिणाम यह होगा कि 
जाति क व्यक्तियों का जान-माल्त एक मात्र न्‍्यायाधीशों के हाथ 


मांटस्व यू 
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में चला जायगा; और यदि कहों न्याय संबंधिनी शक्ति का 
शासकों के हो द्वाथ में दे दिया जाय, तब तो श्रत्याचार 
का होना भझावश्यक हो है; क्यांकि जे! किसी व्यक्ति पर 
श्रपराघ लगानेवाला होगा, वहो उल्न व्यक्ति के अपराध का 
निशणय करनेवाला भी होगा |?! 

मांटरक्यू के सदृश ही ब्लुंटर्छी ने लिखा है--''किसी कं 
हाथ में अत्यंत श्रधिक शक्ति दे देना राष्ट्र के लिये 
भयानक होता है । यदि ऊपर लिखो 
तीनों शक्तिया प्रथक्‌ प्रथक व्यक्तियों 
तथा समुदायों के हाथ में दे दी जाय ते इससे राष्ट्र में जहाँ 
किसो की शक्ति अधिक नहीं होने पाती, वहां काये भी 
समुचित रीति पर चलता है । एक ही व्यक्ति या खमुदाय 
तीनों कार्या' का इस योग्यता से संपादन नहीं कर सकता 
जैसा कि वह केवल एक ही काये कर सकता है। पर- 
मात्मा ने शरीर में आँखें देखने के लिये, कान सुनने के लिये 
तथा हाथ काम करने के लिये दिए हैं। जब परमात्मा ने 
शरीर के काये का उचित ढंग पर चक्लाने के लिये भिन्न भिन्न 
इंद्रियाँ दी हैं, तब राष्ट्र रूपी शरीर का काये भी श्रच्छी तरह 
से चल्नाने के लिये 'शक्ति-संविभाग”? के सिद्धांत का ही अवब- 
लंबन करना ठीक मालूम पड़ता है# ।?” 


पलसथक, त्नु है ट ध््ड्ी 
द्ः ६ 
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अठारहवी सदी के लेखकों ने उपरिलिखित शक्ति-संविभाग 
के सिद्धांत का एक सार्वभौम त्रेकालिक तत्त्व मान लिया | 
अमेरिका में जनतंत्र शासन-पद्धति का 
ध्रवलंबन करते समय इसी सिद्धांत को 
यथास्नामथ्ये काम में लाने का यत्न किया 
गया । १७८० की मैसाचूसट की शासन-पद्धति की थाराशओों 
में लिखा है--' इस राष्ट्र के राज्य में नियामक विभाग शासक 
तथा निर्णायक विभाग की, शासक विभाग नियामक तथा 
निर्णायक विभाग की, और निर्णायक विभाग नियामक 
तथा शासक विभाग को शक्ति का काम में नला सकंगा। 
सारांश यद्द है कि यहाँ राज-नियमें। का राज्य होगा, 
न कि व्यक्तियाँ का?!। १७८७ की राष्ट्र संघटन की 
शासन-पद्धति में भी इसी सिद्धांत का प्रयाग किया गया हे | 
मिल्टन मैडीसन तथा ग्रे का कथन है-- शासक, नियासक 
तथा निर्णायक शक्तियों का एक ही व्यक्ति या संघ के हाथ में 
देना, चाहे वह निवाचित, नियुक्त या वंशागत हें।, स्वेच्छाचार 
तथा निरंकुश शासन का एक ज्वलंत उदाहरण है |?” यद्द होते 
हुए भी सन्‌ १७७६ तथा १७७७ की राष्ट्रीय शासन-पद्धतियों में 
तथा ?७८७ के राष्ट्र संघटन की शासन-पद्धति में शक्ति-संवि- 
भाग-सिद्धांत का प्रयोग पूणे रूप से न किया जा सका। 
इसी से यह स्पष्ट है कि शक्ति-संविभाग सिद्धांत त्रेकालिक सत्य 
नहीं है। श्रसल बात ता यह है कि तीनों ही शक्तियाँ एक 


शक्ति-संविभाग सिद्धांत 
की विफव्टता 
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दूसरी पर निर्भर हैं। निर्णायक विभाग नियामक विभाग द्वारा 
पास किए गए कानूनों के अनुसार ही निश्ेय करने फे कारण 
उप पर पूर्णतया निर्भर है; पर इसी प्रकार शासक विभाग 
नियामक विभाग के कानूनों का अवलंबन करने के कारश 
सर्वंथा खतंत्र नहीं कहा जा सकता । यदि शासक विभाग 
तथा निर्णायक विभाग नियामक विभाग के कानूनों को न माने 
ते। नियामक विभाग क्या कर सकता है ? सारांश यह्ट है कि 
तीनों ही शक्तियाँ तथा तीनों ही विभाग एऋ दूसरे पर निर्भर 
हें और एक दूसरे को स्वेच्छाचारी होने से रोकते हैं । 
अ्रमेरिका के सहश ही फ्रांस ने भी यही सिद्धांत अनुभव 
किया | सन्‌ १७८८ में उसने शक्ति-संविभाग-सिद्धांत का पूरी 
तरह से अ्रवल्ंबन करना चाहा, परंतु वह सफल्ल न हुआ | 
उन्नोसवों सदी में शक्ति-संविभाग-सिद्धांत का महत्त्व बहुत 
ही घट गया। इंगलेंड ने यह सिद्ध कर दिया कि इस सिद्धांत 
के विपरीत शासन पद्धति होते हुए भी 
राज-काय्ये उत्तम विधि पर चल्ल सकता 
है और व्यक्तियों की खतंत्रता सुरक्षित 
रह सकती है। इँगलेंड में सचिव मंडल के हाथ में हो एक 
प्रकार से राष्ट्र की शासक तथा नियामक शक्ति है । यह होते 
हुए भी वहाँ जनता क्री खतंत्रता पूरे तौर पर सुरक्षित है । 
इईंगलेंड के सह॒श ही फ्रांस तथा इटली में भी शक्ति-संविभाग 
का सिद्धांत काये रूप में नहों लाया जाता । फ्रांस में नियामक 


शक्तिसंविभाग-सिद्धांत 
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विभाग द्वारा प्रधान चुना जाता है। वस्तुत: डसका सच्िव- 
मंडल ही जनता का प्रतिनिधि है ्रौर राष्ट्र का प्रत्येक प्रकार 
का काये चलाता है। इटली में दलों के सहारे राजा ही राष्ट्र 
का घुरा घुमाता है। लड़ाई से पहले जमेनी में शक्तियों का 
संविभाग न था। प्रशिया के राजा कं रूप में विलियम कैसर 
की शक्ति भ्रपरिमित थी । श्रमेरिका में प्रधान नियामक सभाओं 
के द्वारा पास किए गए प्रस्तावों को रद कर सकता है | अपनी 
सूचनाओं के ढ्वारा वह बहुधा नियामक सभा में नए नए नियम 
भी पास करा लेता है। इसी के सहृश अमेरिका की निया- 
मक सभा शासक शक्ति का प्रयाग भी करती है। शासकों की 
नियुक्ति तथा परराष्ट्रोय-संधियों की स्वोकृति क द्वारा अमेरिकन 
सेनेट एक प्रकार से शासक शक्ति को प्रयाग में ल्ञाती है। 
श्रमेरिकन न्यायाधीशों का निर्वाचन शासकों क द्वारा होता है 
ग्रोर वह नियामक सभाओं के द्वारा पास किए गए नियमों को 
शासन-पद्धति की धाराओं के प्रतिकूल ठद्दराकर निरथेक बना 
सकते हैं। सारांश यह है कि श्रर्वांचीन राष्ट्रों में शक्ति- 

' संविभाग-सिद्धांत का मद्दत्त्व बहुत कुछ लुप्त हा गया है । 
शासन-पद्धति क॑ निर्माण काल्ल में प्राय: इस बात का ध्यान 
रखा जाता है कि नियामक, शासक तथा निर्णायक तीनों 
शक्तियाँ किसी एक को अंतिम सीमा तक 
न बढ़ने दे' श्रोर एक दूसरे की शक्ति को 
अपनी भपनी सीमाओं में बाँध रखें। यद्दी कारण है कि ईँगलेंड 


शासक समिति 
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में मुख्य न्यायाधीश शासक समिति द्वारा चुना जाता हे; परंतु 
वही चुने जाने के अनंतर अपने चुननेवात्ने अधिकारियों पर 
अपना निणेय दे सकता हैे। वहाँ न्यायाधीश को पदच्युत 
करना नियामक सभा के हाथ में है। यह अतिशय उत्तम 
प्रबंध ईँंगलैंड में ही संभव है, क्‍योंकि ईँगलेंड का भयानक युद्धों 
की दिन रात चिंता नहीं करनी पड़ती । युराप की अन्य 
जातियाँ .इस प्रकार न्यायाधीश की शक्ति का मधचत्त्व देने में 
असमथे हैं | इसका कारण यह है कि उन्हें दिन रात शअ्रपने 
आपको शात्रु से बचाने की ही चिंता रहती है। युरोाप की प्राय: 
सभी जातियों में शासक-न्याय-समिति? की विधि प्रचलित है 
इस समिति का संबंध जहाँ विशेषतः शासके से है, वहाँ वह 
शासकों का शासन के ही रूप में निशेय करती है| युरोप के 
देशों के शासक निर्भयता से अ्रपना काये किया करते हैं, क्‍योंकि 
उन्हें इस बात का निश्चय होता हे कि उनकी झपनी समिति 
समय पर उनकी रक्षा करेगी । चूँकि भ्रमेरिका की स्थिति भी 
इँगलैंड के ही सदृश है, अत: वहाँ भी मुख्य न्यायालय शासंन- 
पद्धति के विरुद्ध, राजनियमों फा ठहरा सकता है तथा उनको 
काय में लाने से रोक सकता है। जातीय सभा की किसी 
नियम-धारा से यदि कोई राजनियम टक्क र खाता हो ते मुख्य 
न्यायालय उसे राजनियम ही नहीं समझता । 
इंगलैंड में मंत्रिसभा की उपलमिति के सभ्य नियामक सभा 
के सभ्य भी होते हैं तथा वे नियमनिर्माण पर पर्याप्त प्रभाव भी 
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डालते हैं। परंतु अमेरिका में यह बात नहीं दै | वहाँ की शासन- 
पद्धति के निर्माता शासका के हाथ में परिमित शक्ति ही रखना 
चाहते थे; इसी लिये उन्होंने अमेरिका के प्रधान तथा उसकी 
मंत्रिसलभा का जातीय सभा में बैठने से रोक दिया। प्रधान 
की शक्ति का जहाँ राष्ट्रसभा के द्वारा उन्होंने बहुत कुछ परिमित 
कर दिया है, वहाँ उसकी प्रधानता का काल भी बहुत ही थोड़ा 
रखा है| इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि इँगलेड तथा अमेरिका की 
शासन-पद्धतियाँ एक दूसरी से सववेथा भिन्न हैं। इसमें संदेह भा 
नहीं है कि दोनों द्वो देशों में नियम बनाते समय छाटी छोटी 
बातों तक का ध्यान रख लिया जाता है जिसमें शासकां का 
जहा अपनी बुद्धि से बहुत काम नहीं लेना पड़ता, वहाँ वे लाग 
स्वेच्छाचारी भी नहों हो सकते । परंतु फ्रांस तथा इटली में 
यह बात नहीं हे । वहाँ मोटे मोटे नियम बना दिए जाते हैं; 
ओ्रर छोटे छोटे मामला में शासकी का अपनी बुद्धि से ही 
काम लेना पड़ता है । इससे उनका कुछ कुछ स्वेच्छाच!री हा 
जाना स्वाभाविक ही है। 

प्राजकल प्रायः नियामक सभाओं के 'स्वापन्न तथा 
अस्वापन्न' दे भेद किए जाते हैं | इँगलड की पालिमेंट ( राजा + 
लाडे सभा + प्रतिनिधि सभा ) स्वापन्न नियामक सभा का 
उदाहरण है, क्योंकि इसकी नियामक शक्ति किसी नियम द्वारा 
प्रतिबद्ध नहीं है | परंतु संसार के अन्य सभ्य देशों की निया- 
मक सभा की यह दशा नहीं हे। अगरजी उपनिवेशों की निया- 
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मक सभाए अस्वापन्न कहो जा सकतो हैं, क्योंकि उनकी निया- 
मक शक्ति इईँगलेंड की पालिमेंट द्वारा प्रतिबद्ध होती है। 
अमेरिका में भी नियामक सभा शासन-पद्धति संबंधी नियमों 
की धाराओं क परिवतंन करने में जनता की ओर से कुछ 
परतंत्र है । जनता ने मुख्य न्यायाधीशों का यह शक्ति दे दी हे 
कि वे यह बतावें कि अम्ुक अम्ुुक राजनियम शासन-पद्धति के 
विपरीत ते। नहीं हैं। यदि विपरीत हैं। ते उनक॑ स्वीकृत कर ने 
में नियामक सभा स्वापन्न नहीं है। कई एक विद्वान शासन- 
पद्धति के संबंध में प्राय: 'शिथिल या अशिथिल'” शब्द भी 
ठयवद्गत करते हैं। आंग्ल शासन-पद्धति शिथिल कही जाती 
है, क्‍योंकि उसक॑ द्वारा शासन-पद्धति के आधारभूत नियमों 
का भी उसी शीघ्रता से परिवर्तन किया जा सकता है जेंसे 
तुच्छ तुच्छ नियमें का। परंतु अमेरिकन शासन-पद्धति 
अशिधिल कहीं जाती है, कयांकि वहॉ किसो प्रकार का 
शासन-पद्धति संबंधी सुधार जातीय सभा कं दो-तिद्दाई सम्यों 
की स्वोकृति के बिना नहीं किया जा सकता; और जाताय॑े 
सभा में स्वोकृत हो जाने पर भी जब्र तक तोन-चोथाई 
राष्ट्र उस खुधार को न स्वीकार कर ले, तब तक वह काम 
में नहीं लाया जा सकता। स्विट्जलेंड में शासन-पदुंति 
संबंधी सुधार के लिये आवश्यक रूप से जनसम्मति लेनी 
पड़ती है । जमेनो में भी जातीय सभा के ? सभ्यों की 
स्वोकृति की आवश्यकता पड़ती है।] 


( २४ ) 


नियामक जनसम्मति विधि 

यह पूर्व द्वी लिखा जा चुका है कि प्रतिनिधियों के निर्वा- 
चन से भी लोकतंत्र शासन-पद्धति का सिद्धांत सुरक्षित नहीं 
रह सकता। जनता में श्रेणी संघव का उपद्रव बहुत कुछ 
प्रतिनिधि तंत्र शासन-पद्धति तथा निवांचन के विशेष विशेष 
नियमों का ही परिणाम है । 

लोकतंत्र शासन-पद्धति उसी समय पू्णे समझी जा सकतो 
है जब कि जनता निर्वाचन-नियम-निर्माण में पूरे तार पर भाग 
ले सके। स्विट्जलैं ड में ग्रब तक कई राष्ट्रों में प्रत्यक्ष तार 
पर नियम निर्माण होता है। छोटे छोटे राष्ट्रों में नगरों की 
जनता खय॑ उपस्थित होकर कानून पास करतो है। वहाँ 
प्रतिनिधियों का सहारा नहीं लिया जाता | 

तार तथा पत्र-प्रेषण के प्रचार से इस जमाने में फिर से 
प्रतिनिधि-तंत्र-शसन-शैली फो लेकतंत्र-शासन-पद्धति के अनु- 
सार बनाने का यत्न किया गया है। इस उद्दश्य की पूति के 
लिये नियामक जनसम्मति का सहारा लिया गया है| नियामक 
सभा में पेश किए गए प्रस्तावों को संपूर्ण निर्वांचक्र मंडल के 
पास भेज दिया जाता है। वे लोग हाँ यान में श्रपनी 
सम्मति दे देते हैं। यदि प्रस्ताव के विरुद्ध बहुपक्ष हुआ 
ते वह प्रस्ताव राजनियम नहीं बनता। स्विट्जलेंड में 
शासन-पद्धति संबंधी धाराओं के मामलें में जनसम्मति लेना 
आवश्यक है । नियत संख्या के हस्ताक्षर कराकर वहाँ जनता 


( २५ ) 


नियामक सभाओं में अपनी ओर से नए नए प्रस्ताव भी उप- 
स्थित करतो है। १८७४ से १८€६ तक स्विटजल ड में भिन्न भिन्न 
प्रस्तावों पर ३८ बार नियामक जनसम्मति ली गई थी । 

आजकल अमेरिका की कई रियासतेों में भी इसका प्रचार 
है । दृश्श॑त स्वरूप न्यू इँगलेंड नामक भ्रमेरिकन राष्ट्र में भ्रब तक 
नागरिक समिति ही राष्ट्रोय नियम बनातो है। शासन-पद्धति 
संबंधी घाराओं के परिवर्तन के मामले में बहुत से राष्ट्रों में नियामक 
जनसम्मति का अवलंबन किया गया है। शभ्रवांचीन जमेनी तथा 
रूस ते इसके विशेष रूप से भक्त हैं । राजनीतिज्ञों का अनुमान 
है कि सभी राष्ट्रों में यथासंभव इसका भ्रवल्ंबन किया जायगा । 

शासक विभाग 

शासक विभाग का काम नियामक विभाग द्वारा स्वीकृत 
राजनियमें का प्रचलित करना है। कभी कभी शासक 
विभाग से प्रधान तथा उस्रके सहकारी 
वर्गो' का भी तात्पये लिया जाता है। 
नियामक तथा शासक विभाग का मुख्य भेद यह हे कि निया- 
मर्कों की संख्या अधिक द्ोती है श्रोर मुख्य शासकों की संख्या 
बहुत ही थोड़ी होती है। यह इसी लिये कि शासन 
का काम तब तक सुगमता से नहीं चल सकता जब तक कि 
उद्देश्य एक न हों श्र राष्ट्र की इच्छाओं का एक दम कार्य 
में परिणत करने की सामथ्ये न हो | ये दोनों बातें इस बात 
के लिये बाध्य करती हैं कि शासकों की संख्या अधिक न हो । 


शक्ति-संचय 


( २६ ) 


अमेरिका में राष्ट्र का मुख्य शासक 'प्रधान है । ईँंगलंड में 
खचिव-मंडल को ही राष्ट्र का मुख्य शासक कहा जा सकता 
है । स्विट्जलैंड में सात सभ्यों की शासक समिति ही शासक 
का काम करती है । 

भिन्न भिन्न राष्ट्रों में मुख्य शासकों क॑ नियत करने के भिन्न 
भिन्न ढंग हैं| कई ऐसे राष्ट्र भी हैं जहाँ मुख्य शासक वंशागत 
हाते हैं। परंतु आजकल सभ्य राष्ट्र 
वंशागत शासकों के पक्त में नहों हैं । 
युराप में जहाँ कहीं वंशागत सम्राट_ बचे हुए हैं, वहा उनकी 
शक्ति कुछ भी नहीं हे । इंगलेंड, इटली, हंँग्नो तथा बेज्जियम 
क॑ शाजाओं के हाथ में बहुत कम राजनीतिक शक्ति है । 

वंशागत राजाओं तथा सम्राटों के सदरृश ही बहुत से राष्ट्रों में 
मुख्य शासक जनता द्वारा चुना जाता है । अमेरिका में जनता ही 
प्रधान का चुनती है । यही बात फरांसीसी प्रधान तथा स्विस 
शासक समिति संबंध में है । ईँगलैंड अपने अधीन देशों तथा 
उपनिवेशों के लिये मुख्य शासक का निर्वाचन स्वयं ही करता है । 

प्रधान तथा मुख्य शासकां की शक्ति सब राष्ट्रों में एक सदृश 
'नहीं हैं। लड़ाई से पहले रूस तथा जर्मनी क॑ सम्राट की शक्ति 
अ्परिमित थी और इंगलैंड के सम्राट 
की शक्ति कुछ भी नहों थी । श्रमेरिका 
का प्रधान अति शक्तिशाली है । इसक 
विपरीत फ्रांस के प्रधान की शक्ति बहुत ही थोड़ो है । 


मुख्य शासकों की नियुक्ति 


प्रधानतंत्र तथा सचिव- 


तंत्र शासन-पद्धति 


( २७ ) 


ग्राजकल राजनीति शाह्र क॑ लेखक शासन-पद्धतियां का 
प्रधानतंत्र तथा सचिवतंत्र इन दो भेदों में विभक्त करते 
हैं। प्राय: यह देखने में आ्राता है कि सचिवतंत्र शासनपद्धति- 
वाले देशों में मुख्य शासक की शक्ति कुछ भी नहों होती , 
इैंगलैंड का सम्राट्‌ आर फ्रॉस का प्रधान इसक॑ ज्वलंत उदा- 
हरण हैं। इसके विपरीत प्रधानतंत्र शासन-पद्धतिवाले राष्ट्रों 
में प्रधान तथा राजा की शक्ति अपरिमित होती है , अमेरिक! 
में यही बात दै। लड़ाई से पहले प्रशिया के सम्राट की शक्ति 
त्रद्गुत ही ज्यादा थी | 

निवाचन तथा नियुक्ति का सामने रखते हुए यह कहा 
जा सकता है कि अमेरिका का प्रधान नियासक विभाग के 
द्वारा नहीं चुना जाता और बहुत ही अधिक शक्तिसंपन्न हें 
देापारापण ( [॥॥.0००॥ग्राए॥॥॥ ) ऋ द्वारा यही नियामक 
विभाग अमेरिकन प्रधान को राज-शक्ति से च्युत कर सकता 
हैं! सीनेट का संधि तथा नियुक्ति का अधिकार है 
परंतु प्राय: सीनेट प्रधान क॑ श्रजुसखार ही काम करता है. 
अमेरिका का नियामक विभाग प्रधान का भिन्न भिन्न राज- 
नीतिक काय्ये करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता 
अमेरिकन सचिवों का प्रधान ही सीनेट के सहारे नियुक्त 
करता है ओर स्वेच्छानुसार उनका पदनच्युत कर सकता 
है। नियामक विभाग इस मामले में कुछ भी दस्तक्षेप 
नहीं कर सकता। 


( रे८ ) 


ईँगलैंड में राजा द्वी महामंत्री का विजयी दल में से चुनता 
है। चुने जाने के बाद महामंत्री श्रपना सचिव-मंडल बनाता 
है जे एक ओर राष्ट्र का शासन करता है और दूसरी ओर 
नियामक विभाग को वश में करके भिन्न भिन्न राज्यनियम 
पास करता है। आंग्ल-सचिव-मंडल की शक्ति तभी तक अपरि- 
मित हे जब तक नियामक विभाग उसके साथ है। जहाँ 
नियामक विभाग ने उसका खाथ छोड़ा कि उसका अपना 
काय्ये छोड़ देना पड़ता है। इंगलेंड में राजा की शक्ति 
कुछ भी नहीं है । 

पूवे में ही लिखा जा चुका है कि शासक विभाग से 
तात्पय्य मुख्य शासक से है। मुख्य शाखक राजशक्तियों 
का राष्ट्र में प्रचार करने क॑ लिये बहुत 
से राज्यसेवकों का नियुक्त करता हे। 
भिन्न भिन्न विभागों फे राज्यसेवकों के निरीक्षण तथा काये- 
निर्देश के लिये भिन्न भिन्‍न योग्य व्यक्ति मंत्रो-पद पर नियुक्त 
किए जाते हैं । 

ईँगलेंड के राज्यसेवकों की संख्या लगभग ८०००० है । 
इन लोगों के पद्ट स्थिर है। इनके ऊपर के मुख्य शासक 
ही समय समय पर बदलते रहते हैं । हर्शत स्वरूप इँगलैंड में 
अतरंग सचिव ( 077० 5००/'०४७०9 ) के दो सद्दायक मंत्री 
होते हैं। एक स्थिर प्लौर दूसरा भ्रस्थिर । स्थिर सहायक 
मंत्रो अपने पद पर ज्यों का त्यों बना रहता है। परंतु श्रस्थिर 


राज्यसंवक 


( रेर ) 


सहायक मंत्री सचिव-मंडल के बदलते ही इस्तोफा दे देता है । 
यही बात अ्रन्य मुख्य मुख्य विभागों क॑ संबंध में दे । 

अमेरिका में राज्यसंवकां की नियुक्ति तथा पदन्‍्युति 
क मामले में चिरकाल से विचार हो रहा है। वहाँ बहुत ही 
थेड आदमी स्थिर राज्यसेबक होंगे । क्गभग चार वर्षों के 
लिये ही भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न राजपद्ां पर नियुक्त 
किए जाते हैं। उनके पदच्युत करने के मामले में फमेला था | 
याग्य आदमी प्राय: अपने पद पर स्थिर तार पर बने रहते थे। 
१८२< क॑ बाद से अमेरिका में यद्द प्रथा प्रचलित हुई कि प्रधान 
अपने अपने अनुगामियों तथा सहायकां को पारितेषिक के 
तार पर उच्च उच्च राजपद दे देते थे | इसके विरुद्ध वहाँ लहर 
उठी और सन्‌ १८८३ में वहाँ भी सिविज्ञ सर्विस एक्ट पास 
हुआ । अरब परीक्षा के द्वारा ही भिन्न भिन्न विभागों पर मनुष्यों 
की नियुक्ति हाती है। अ्रमेरिका में सब १€१० में ३७०००० 
राजक्रीय पद थे जिन पर परीक्षा के द्वारा २३४७४० व्यक्ति 
नियुक्त हुए थे । 

अर्वाचीन राष्ट्रों की शासन-पद्धति 

शासन-पद्धतियां का वर्गीकरण करते समय राजनीतिक्ष 
लेग यही बात सबसे पहले अपने सामने रखते हैं कि 
किस किस राष्ट्र में स्वेच्छातंत्र राज्य ( [2089000 (0फ७१- 
।0०४ ) है, श्रौर किस किस राष्ट्र में प्रतिनिधि तंत्र राज्य 
( ७6062". (0एशग्ाशा। ) है। प्रथम भेद में राष्ट्र 


( ३० ) 

की प्रभुत्व शक्ति एक के हाथ में और द्वितीय भेद में जनता के 
प्रतनिधियों के हाथ, में रहती हे। आजकल रूस की 
शासन-पद्धति बहुत ही विचित्र है। स्थानीय स्वराज्य तथा 
संघराज्य का धह्ट विचित्र नमूना है । 

ग्राजकल्ल प्रतिनिधि-तंत्र राज्य भी एक सहश नहीं हैं । 
कहों पर दिखावे के लिये राजा है और कहीं पर प्रधान । 
इनलेंड परिमित एकतंत्र राज्य का और फ्रांस प्रधानतंत्र राज्य 
का नमूना है। संपूर्ण प्रतिनिधि-तंत्र राज्य सचिवदंत्र तथा 
गप्रसम्यिवतंत्र के दो भेदों में विभक्त किए जाते हैं। यह भी एका- 
त्मक तथा राष्ट्रसंघात्मक तंत्रों के भेद से दो प्रकार के होते हैं । 

अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जलेंड राष्ट्रसंघटनात्मक 
राष्ट्रों क उदाहरण कट्दे जा सकते हैं, और इंगलैंड एकात्मक 
राष्ट्रों का। अमेरिका में बहुत से 
खतंत्र राष्ट्र थे । वे सब मिलकर अ्रमे- 
रिका के राष्ट्रसंघटन में सम्मित्रित 
हुए । इनमें उनकी वेय्यक्तिक सत्ता 
का लोप नहीं किया गया, पर साथ हो मुख्य राज्य 
( (शाक्तरों (९0एशकाध्रशाक ) के सम्मुख उनकी शक्ति भी 
बहुत ही अल्प है । उन्हें जो कुछ स्वर्तन्नता प्राप्त है, वह केवल 
अपने ही राष्ट्र के लिये है। इँगल्लैंड में यह बात नहीं है । 
इंग्लैंड एक देश है। वह राष्ट्रसंघटन नहीं कहा जा सकता, 
इसी लिये वह एकात्मक राष्ट्र कहा जाता है | 


एकात्मक तथा राष्ट्र- 
सेंघटनाध्सक प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक राज्य 


( ३१ ) 


राष्ट्रसंघटन दे प्रकार का हुश्रा करता है | एक पूर्ण, दूसरा 
अपूर्ण । पूर्ण राष्ट्रसंघटन के परिज्षान से श्रपूणे का भी परिज्ञान 
हे। जायगा । अतः पूरे राष्ट्रसंघटन पर कुछ शब्द लिख देना 
में आवश्यक समभता हूँ | 

पूर्ण राष्ट्संघटन के तीन मुख्य मुख्य गुण हाते हैं-- 

(१) राष्ट्संघटन के सब राष्ट्रों का राष्ट्रसभा में समान 
संख्या में प्रतिनिधि भेजने का श्रधिकार हो | 

(२) प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति परम्पर समान हे | 

(३) नियामक तथा शासक सभाओं के अधिकार राष्ट्रों 
की सहमति के बिना बढ़ाए न जा सके | 

अमेरिका का राष्ट्रसंघटन पूणे समझा जाता है। राष्ट्र 
संघटन के लक्षण पर ही आजकत्त बड़ा भारी वाद विवाद है | 
महाशय फ्रीमेन क्री सम्मति में ते छोटे बड़े राष्ट्रों के-सम्मेलन 
को राष्ट्रसंघटन कहा जा सकता है, परंतु आजकल यह नहों 
माना जाता । सीले महाशय तो राष्ट्रसंघटन! से ऐसे दा 
राज्यों का परस्पर मेज्ञ समभते हैं जिनमें एक स्थानीय राज्य 
( ।,0८8) (४0४0८४॥0७0॥ ) का पक्ष लेता हे श्रोर दूस रा मुख्य 
राज्य ( (छा) (४0४छ७ाग०॥ ) का | परंतु यह भी लक्षण 
स्वीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसक॑ अनुसार दारा 
तथा जक्सिस के राज्य भी राष्ट्रसंघटन के उदाहरण कद्दे जा 
सकते हैं। कुछ भी हो, राष्ट्रसंघटन से हमारा तात्पये ऐसे 
राष्ट्रों के परस्पर संयोग से है जो राज्यनियम द्वारा समान 


( हर ) 


ग्रधिकार रखते हें। तथा झपनी श्रपनी शक्ति श्रौर आवृत्ति में 
स्वेधा अ्रसमान हें।। परंतु इस लक्षण के अनुसार राष्ट्रसंघटन 
तभी संभव है जब कि राष्ट्र स्वयं ही अपने हितों तथा 
स्वाधें/ की एकता के कारण परस्पर मिले हैं।। राष्ट्रसंघटन 
की राजसभा में राष्ट्रीय सभ्यों को अपने अपने राष्ट्रों की सम्मति 
देना ही उचित प्रतीत होता है, जेसा कि जम॑नी में था। 
भ्रमेरिका तथा स्विट्जलेंड में यह बात नहीं है। राष्ट्रसभा के 
सभ्य प्राय: वहाँ अपनी ही सम्मति दिया करते हैं #। 
प्रजासत्तात्मक राज्य के सिद्धांतों के अधिक समीप तक 
यदि किसी देश की शासनपद्धति पहुँचती है ते वह स्विट्जलें ड 
की है । स्विट्जलैं'ड को प्राजकल्ल के युग में 
“आदशो राज्य?” के नाम से लिखा जाता 
है। यह क्‍यों ? यह इसी लिये कि स्विट्जलैंड जहाँ प्रति- 
निधि-स त्तात्मक राज्य की शेली पर चल रहा है, वहाँ “जन- 
सम्मति-विधि! से प्रजासत्तात्मक राज्य की शेज्ञी पर भी चलता 
हुआ कहा जा सकता है। पएशथेंस में यद्यपि प्रजासत्तात्मक 
राज्य था, परंतु वह उसका सफलता से न चला सका | स्विस्‌ 
जनता का स्वभाव और शअ्रचार व्यवहार इतना उच्च है कि उसका 
विफलता का कभी सामना हो नहीं करना पड़ा । ईँगलेंड के सदश 
ही स्विस शासनपद्धति का विकास भी भ्रात्मिक नहीं है। 


आदर्श राज्य 
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चिरकाल से स्विस जनता घछतंत्रता का भाग कर रही है । 
विचित्रता यह है कि एक स्विट्जलैंड ने हो सारे संसार में अपने 
आप का जन-सम्मति-विधि के योग्य भूमि सिद्ध किया है; और 
यहो कारण है कि स्विट्जरलैंड की शासन-पद्धति पर लिखते हुए 
इस पुस्तक में जन-सम्मति-विधि पर बहुत से प्रष्ठ दिए गए हैं 
जिन्हें पाठकां को अत्यंत ध्यान से पढ़ना चाहिए । 
निर्णायक विभाग 
राज्य के भ्रन्य विध्ागां के सदश हो निर्णायक विभाग भी 
दत््वपू्ण है। वैय्यक्तिक या संघोय अपराधों का, प्रचलित 
राज्यनियमें! के अनुखार, निरेय करना 
हो निशॉयक विभाग का काम है; 
सबसे उत्तम न्यायाधीश वह्दी है जो राज्यनियमें। को अच्छी 
तरह जाने । राज्यनियम चाहे बुरे हें। और चाहे भले हों।, 
न्यायाधीश का काम उनके अनुसार निर्णय करना ही है। बहुत 
से स्थज्तां में राज्यनियमों का प्रयोग करना कठिन होता हैं | 
अपन विवेक्र तथा विचार के द्वारा ही ऐसे स्थज्नां में न्‍्यायाधीशां 
को निशेय करना पड़ता है। इस ढंग के परवरत्ती अभियागों 
में राज्यनियमां के तार पर हो काम में लाए जाते हैं। इंगलंड 
तथा श्रमेरिका में यह बात विशेष रूप से हे | 
न्‍्यायाधीशां का निष्पक्ष होना नितांत आवश्यक है ।; 
राजनीतिक आंदोलनों से न्यायाधीशों का प्रथक रहना हाँ 
उचित है! राज्य के अधिकारी किसी न्यायाधीश पर 


है 


निर्णायक विभाग 
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उचित या श्रनुचित दबाव न डालें, इसके लिये आवश्यक हैं कि 
उनकी तनखाह इतनी अधिक मिलनो चाहिए कि वे अभियोगों 
का निणंय ले।भ-रहित होकर कर सकें और धूल आदि प्रल्लो- 
भन उनको श्रपने कर्तव्य से च्युत न कर सके । इंगलैंड तथा 
अमेरिका में इसी सिद्धांत के अनुसार काम किया गया है | 
बहुत से ऐसे राष्ट्र भी हैं जिनमें निर्शायक विभाग अत्याचार 
का साधन है । भारतवप्प में कल्कुर ही एक ओर से लोगों 
को अपराधी सिद्ध करता है और दूसरी ओ।र से उनके अपराधां 
का निशय करता है | 
नियामक तथा शासक विभांग के साथ निर्णायक विभाग 
का संबंध विचारणीय है । यह प्रश्न आम तेर पर उठता है कि 
ह क्या निर्णायक विभाग नियामक तथा 
निकल शासक विभाग को कतंव्य-पथ पर चलने 
विभाग के साथ संबंध * एिंये बाध्य कर सकता है ! यदि 
दोनों विभाग राज्यनियम के प्रतिकूल 
काम करें ते क्या निर्णायक विभाग उनका उचित मार्ग पर 
चलने के लिये प्रेरित कर सकता है ? अमेरिका, प्रेट ब्रिटेन 
तथा अमेरिकन प्रधानतंत्र राज्यों में शासकों पर न्यायालय में 
मुकदमा चल खकता है। इसके विपरीत युरोप में शासक 
समिति का हो प्रचार है। शासकां का निशेय शाखक- 
समिति में ही होता है। साधारण न्यायालयों के ज्षेत्र से 
वे बाहर हैं । 


( ३५ ) 


. राज्य के तीनों विभागों का उत्तरदायित्व तथा कास्येक्रम 
निर्वाचक्कीं के साथ संबद्ध है। निवांचक-मंडल्ल से तात्पय्ये उन 
लोगों से है जो नियामक विभागों के 
लिये प्रतिनिधि चुनते हैं । श्रेट ब्रिटेन 
तथा प्रमेरिका की शासनपद्धति का आधार निर्वाचकों पर है । 

आजकल निर्वाचन का अधिकार प्रत्येक नागरिक का देने 
के लिये यत्न हो! रहा है!” इंगलेंड, अमेरिका, जमेनी प्रश्नति 
कई सभ्य देशों में श्लियों को भी निवांचन का अधिकार प्राप्त 
हो गया है । फ्रांस में भी सन्‌ १८१८ में सख्लियों का यह 
अधिकार देने का श्रांदेज्षन चत्ता था, किंतु वह सफल नहों 
हुआ । इंगलेंड में सन्‌ १८१८ से स्त्रियां को यह अधिकार 
प्राप्त है, परंतु बहुत ही कम मात्रा में। यहाँ निर्वाचन की 
अधिकारिणी होने के लिये ल्लो की उम्र कम से कम ३० वष 
होनी चाहिए और उम्रके पास कुछ खास जायदाद भी 
हाना आवश्यक हे ! 

नियामक विभाग 

शासक, नियामक तथा निर्णायक विभागों में शासक विभाग 
का कर्म के साथ, निर्शायक विभाग का नियमज्ञान के साथ 
प्र नियामक विभाग का विवेक के साथ 
धनिष्ठ संबंध है | विवेक संबंधी कामें। में 
जितने श्रधिक मनुष्य हों, उतना ही भ्रच्छा 
है। परंतु इसका यह मतलब नहों है कि अधिकता की कोई 


निर्वांचन 


नियमनिमांण का 
कायक्रम 
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सीमा ही न हो । किसी काम में अपेक्षा से अ्रधिक मनुष्यों 
के हो जाने पर वह काम बिगड़ जाता है। यह बात कई 
बार अनुभव की जा चुकी है। १७८< की फरांसीसी नियामक 
सभा के १२०० सभ्य थे। अधिक संख्या होने के कारण 
काम उचित ढंग पर न चला | भिन्न भिन्न राष्ट्रों की नियासक 
सभा के समभ्यों की संख्या निम्नलिखित प्रकार थी-- 


अमेरिकन प्रतिनिधि सभा ..,७० .... ४३१९४ सभ्य 
आंगल ,, न ६७० ,, 
फरांसीसी ,, रे . एरु७छ ,. 
जम॑न कि हे के २७ ,., 
इटलियन हे ह ०८ ,, 
स्पेनिश ४८०६ 


१) प्ट। १7 


उपरिलिखित अधिक संख्या के द्वारा राज्यनियमों का 
बनाना बहुत हो कठिन है। गवनंर मारिस ने पैरिख की 
१७८७ की प्रतिनिधि सभ| के विषय में लिखा था--''सभ्य 
ले|ग संख्या में अधिक होने के कारण कुछ भी वाद विवाद 
नहीं करते | उनका श्राधा समय ते शोर गुल में हो खचचे 
हा जाता है?”। इससे बचने के लिये सभी सभ्य राष्ट्रों 
म॑ भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा नियम-निर्माण का काम 
किया जाता हे । 

नियामक सभा में संख्या के अधिक होने से नियम- 


हक 


निर्माण में बहुत सी भूलें हे! सकती हैं । उन भूलों से बचने के 


( ३७ ) 
लिय्रे बहुत से राष्ट्रों ने राज्यनियम संबंधी प्रस्तावों का तीन 
वार पास किया जाना आवश्यक रखा है। इससे वक्ता के 
लि जाशीले व्याख्यान के वश में हाकर जनता 
उपस्थित करने की विधि ' ज्यनियस पास करने से रुक जाता है : 
इंगलड की प्रतिनिधि सभा में जा सभ्य 
राज्यनियम संबंधी किसी प्रस्ताव का पेश करना चाहता है, वह 
सबसे पहले अपने उद्दश्य की सूचना देता है। जब सभा फे 
सभ्य उपके उद्देश्य से सहमत होकर अपनी अनुमति देते हैं, 
तब वह अ्रपना प्रस्ताव पेश करता है। प्रस्ताव पेश हाने के 
बाद वह छाप दिया जाता है श्रोर उसके दूसरी बार पेश हाने 
की तिथि नियत की जाती है। सभा से प्नुसति लेकर प्रवक्ता 
अर्थात्‌ प्रतिनिधि सभा का प्रधान उस प्रस्ताव को दूखरी बार 
पश करने के लिये सभ्य का अनुमति देता है। इसके बाद 
प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा की समिति में विवाद तथा संशोधन के 
लिये उपस्थित किया जाता है। जब वहाँ से वह पास हा जाता 
है, तब प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार पास किया जाता है। इसके 
बाद स्वीकृति के लिये लाडे सभा में उपस्थित किया जाता है|. 
प्रस्ताव के तीन बार पेश करने क स्थान पर कई राष्ट्रों में 
उपसमितियों के द्वारा काम लिया जाता है। अमेरिका की 
प्रतिनिधि सभा में साधारणतया दा बार 
प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है। तीसरी 
बार वह प्रतिनिधि सभा की स्थायी समिति में उपस्थित किया 


उपसमिति विधि 
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जाता है। स्थायी समिति क॑ सभ्यों का निर्वाचन प्रतिनिधि 
सभा का प्रधान ही करता है। बासठवीं कांग्रेस के समय में 
अ्रमेरिकन प्रतिनिधि सभा की साठ से ऊपर डउपसमितियाँ थीं । 
इनमें से मुद्रा समिति, बंक समिति, व्यापार समिति, श्रधिकार 
समिति, व्यवसाथ समिति, पेंशन समिति, उपाय समिति झादि 
समितियाँ बहुत ही महत्त्वपूर्ण थीं । 

फ्रांस की प्रतिनिधि समा नियमनिर्माण के काय्ये का 
सुगमता से चलाने क॑ लिये अपने आपके लाटरी के द्वारा ग्यारह 
भागों में विभक्त करती है। इन्हों समितियों में से कुछ 
व्यक्तियों का चुनकर भिन्न भिन्न प्रस्तावों के लिये एक डप- 
समिति बना ली जाती है। यह विधि बहुत ही देोष-पूर्णो है, 
क्योंकि बहुधा प्रस्ताव क॑ संशाधन तथा विचार क॑ लिये विरोधी 
लोग उपसमिति में आ जाते ह । 

नियामक शक्ति को श्रत्यंत सावधानी तथा विवेक फ॑ साथ 
काम में लाने क॑ लिये एक उपाय में सभी सभ्य जातियों ने 
अनुपम समानता प्रकट की है। यह उपाय 
नियामक शक्ति का दा सभाओं में 
विभक्त करना है । राजनीतिक भाषा में यह उपाय 'सभाद्वय” 
विधि या शैज्ञी के नाम से लिखा जाता है । यूनान शआरादि 
कुछ छोटे छोटे राष्ट्रों का छाड़कर सव्वेत्र ही 'सभाद्रय! 
विधि का प्रचार है। अमेरिका, इँगलेंड तथा अगरेजी उप- 
निवेशों में किस प्रकार से नियामक सभाएँ विद्यमान हैं,यह किसी 


सभाद्रय विधि 
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से छिपा नहीं है। सब से विचित्र बात ते यह है कि अफ्रिका 
में नीग्रो लोगों का हेटी ( 09 ) नामक राष्ट्र भी इसी विधि 
से काम कर रहा है | 

नियामक शक्ति का दा सभाओं में विभक्त करने का एक 
ल्लाभ ते यह है कि नियम-निर्माण में शीघ्रता नहीं होने पाती । 
दूसरा लाभ यह भी कद्दा जा सकता है कि प्रस्तावों का विचारने 
के लिये पर्याप्रममय मिल जाता है। संसार की सभी राष्ट्र- 
सभाओं या ज्ञाडेसभाओं में प्राय: संकुचित विचार कं व्यक्ति हो 
सभ्य होते हैं। इसका शायद यह कारण है कि द्वितीय सभा 
में प्राय: घनाह्य भूमिपति तथा अनुभवी जन हो सभ्य होते हैं 
जा बहुत सुधारों का पसंद नहीं करते | 

एक सभा के द्वारा नियम निर्माण करना बहुत ही बुरा है | 
सहाशय लेकी ( ७७. ॥१. !. ।,0८८६ए ) का मत है कि मनुध्य- 
समाज में प्रचलित राज्यरीलियों में सबसे 
बुरी शैली एक सभा द्वारा नियम बनाने 
की है। निस्संदेद्द इसमें कुछ अ्त्युक्ति है। वास्तविक 
बात ते यह है कि एक सभा के द्वारा नियम बनाने में जल्द- 
बाजी हे। जाती है श्रार विवेक तथा दूरदशिता से बहुत ही 
कम काम लिया जाता है। व्याख्याताश्रों को स्वेच्छाचार हा 
मौका मिल जाता है। ईइँगलेंड की ला सभा कुलीनों की 
एक संस्था है। इससे घृणा करते हुए फरांसीसी राज्यक्रांति- 
कारियों ने १७७? में एक सभा के द्वारा ही राज्य-नियम बनाना 


एकसभाविधि के दाप 
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सेचा। यही भूल १८४८ की द्वितीय फरांसीसी रिपब्लिक 
में की गई। १८९७८ की जमेन पालिमेंट भी एक सभा द्वारा 
ही राज्यकाये चल्लाना चाहती थी। अमेरिका में शुरू शुरू में 
एक सभा का राज्यकाये क॑ लिये अवल्लंबन किया गया । परंतु 
कोई राष्ट्र एक सभा के द्वारा नियम-निर्माण में समथे न 
हुआ | यही कारण है कि आजकल लगभग सभी बड़ राष्ट्रों 
में नियमनिर्माण का काम दो सभाओं के द्वारा ही हाता है । 

: प्राय: प्रथम सभा का निर्माण वंशागत, नियुक्ति, निर्वाचन 
आदि सिद्धांतें पर किया जाता है! इंँगलैेंड तथा जापान में 
प्रथम सभा के सभ्य प्राय: वंशागत ही 
होते हैं ग्रार कभी कभी उनमें कुछ 
नए व्यक्ति भी नियुक्त किए जाते हैं। १७७१ में थेपासपेन 
ने लिखा था--' यदि कोई मनुष्य वंश के कारण गणितज्ञ, 
न्‍्यायाघीश, बुद्धिमान तथा कवि नहों हा सकता, तो वंश के 
कारण वह संपूर्ण जनता के लिये राज्य-नियम बनानेवाला हो 
क्‍यों दो ??” कुछ भी हो, श्रभी तक वंशागत का तत्त्व समो 
प्राचीन राष्ट्रों में विद्यमान है । इंग्लैंड, स्पेन ग्रार जापान में 
ल्ाडंसभा का आधार बहुत अंशों में वंश पर ही है। महा- 
युद्ध से एवं यही बात प्रशिया, आसि्ट्रिया तथा हंग्री में भी थी । 

बहुत से राष्ट्रों में बंशागत का तत्त्व दृटा दिया गया है । 
फ्रांस, स्विट्जर्लेंड, इटली, नीदलेंड, डेनमार्क, बेल्जियम, 
नावे तथा स्वीडन आदि राष्ट्रों में प्रथम सभा का कोई 


प्रथम सभा का संघटन 
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सभ्य वंशागत नहीं है । इटली में केव्ष राजवंश का एक 
आादसी प्रथम सभा में रहता है | 

सबसे बडी कठिनाई ते यह है कि निवांचन से भी 
याग्य मनुष्य नियामक सभाओं में नहों पहुँचते हैँ। प्राय: 
जनता के प्रिय लोग निर्वाचित होकर प्रथम सभा में पहुँचते हैं, 
चाह वे योग्य हैं। ओर चाहे न हों । इटली ने इस मामले में 
कुछ सुधार किया है। वहाँ यह नियम है कि वे ही मनुष्य 
प्रथम सभा क॑ लिये निर्वाचित हे। सकते हैं जे उच्च पद पर रह 
चुक हें। या किसी विषय में विशेष रूप से प्रसिद्धि प्राप्त कर 
चुक है।। यह सब होते हुए भी इटली की सीनेट की 
शक्ति बहुत कम है; क्‍योंकि अनुभत्र से यही माल्ूम हुआ है 
कि बुद्धिमान तथा विद्वान लोग कार्येपदु नहीं द्वोत । 

राष्ट्रसंघवाले राष्ट्रों में प्राय: प्रथम सभा का निर्माण राष्ट्रीय 
प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाता है। अमेरिका, मक्लिको, 
क्यूबा, फ्रांस, बेल्जियम तथा ्ास्ट्र लिया में यही बात हे । 
अमेरिका में द्वितीय सभा जनत्ता की प्रतिनिधि ओर प्रथम सभा 
राष्ट्र की प्रतिनिधि है | प्रत्यक राष्ट्र को राष्ट्रलभा में दे। दा प्रति- 
निधि भेजने का अधिकार है। क्युूबा में प्रत्येक राष्ट्र चार चार 
सभ्यों को राष्ट्रसभा में भेजता है। त्रेजिल में राष्ट्लभा के लिये 
तीन तीन प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं। युद्ध से पूबे जम॑नी 
में बंदराथ में भिन्न भिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधि आते थे। 
प्रशिया का अन्य सब राष्ट्रों से भश्रधिक सभ्य राष्ट्रसभा में 


( ४२ ) 


भेजने का अधिकार था। प्रशिया के १७ सभ्य राष्ट्रसभा में 
थे जब कि ओर राष्ट्रों के सभ्य एक से तीन चार तक थे । 
प्रथम सभा में सभ्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से 
किया जाता है। फ्रांस में प्रतिनिधि सभा के सभ्यों का निर्वा- 
चन जनता की ओर से हाता है। प्रथम 
सभा के सभ्यों क॑ निर्वाचन के लिये 
फ्रांस में निर्वांचक मंडल बनाया गया है जिसका संघटन भिन्न 
भिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। श्रमें- 
रिकरा में सीनेट या प्रथम सभा के सभ्य राष्ट्रीय नियासक सभाओं 
की ओर से निवांचित होते हैं और द्वितीय सभा के सभ्य 
जनता की ओर से चुने जाते हैं। अमेरिका में प्रथम सभा के 
सभ्य का खमय छ: साल है श्रेर प्रतिनिधि सभा फे सभ्य 
का समय केवल दा साल दै। फ्रांस में प्रथम सभा के 
सभ्य का समय € साह्न और द्वितीय सभा के सभ्य का समय 
४ साल है। अमेरिका में प्रथम सभा के एक तिहाई सभ्य 
हर दे! साल पीछे नए सिरे से चुने जाते हैं। फ्रांस तथा नीदर- 
लेंड में प्रथम सभा के एक तिहाई सभ्य हर तीसरे साल्ल नए 
सिरे से चुने जाते हैं । भिन्न भिन्न काल के बाद प्रथम सभा 
के कुछ सभ्यों का नए सिरे से निर्वाचन होने से फिर 
नियम-निर्माण का काय्ये उत्तम विधि से होता है ओर उसमें 
स्वेच्छाचार का अश किसी हद तक कम हे जाता है | 


द्वितीय सभा का संबटन 


हि 


दूसरा परिच्छेद 
फ्रास 

१८७० में फ्रांस और जमेनी में परस्पर घार युद्ध हुआ । 
इस युद्ध में फ्रांस बहुत ही बुरी तरह पराजित हुआ | नेपो- 
लियन तृतीय अपनी संपूर्ण सेना के साथ 
जमेनी के हाथ में कैद हो! गया। ज्योंही 
इस हृदय विदारक घटना का समाचार फ्रांस 
पहुँचा, त्योंही वहाँ बड़ा विज्ञाभ उत्पन्न हुआ | संपूर्ण जनता 
ने उसी समय साच लिया कि श्रागे से अब एक राजा देश में 
शक्तियुक्त राज्य नहीं रख सकता । देश का शासन प्रतिनिधि- 
परिमित मत्तात्मक राज्यप्रणाली द्वारा ही होना उचित हे | 
फ्रांस में इस शासन-पद्धति का अवलंबन विपत्काल में हुआ | 
यही कारण है कि बहुत से लिखित नियम वहाँ शासन-पद्धति 
में वतेमान नहीं हैं। जब तक यह युद्ध चलता रद्दा, तब तक ते 
साम्राज्य का शासन जाति-संरक्षण सभा ही करती रही | परंतु 
ज्योही युद्ध समाप्त हुआ, त्योंहदी सारे राज्य के प्रतिनिधियों को 
बुलाकर एक नई जातीय सभा का निर्माण हुआ जिसके हाथ 
में संपूरों साम्राज्य की बागडोर दे दी गई । 


फ्रांस में ग्रतिनिधि- 
खत्ा-तमक राज्य की उत्पत्ति 
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यहाँ पर यह नहीं भूलना चाहिए कि ऊपर लिख सभी 
काये शीघ्रता में किए गए थे। इस दशा में यह कोई प्राश्चय 
की बात नहीं है, यदि जातीय सभा के अधिकारों का समुचित 
लेखा विद्यमान न हो । १८७१ में प्रसिद्ध लुइ्स फिलिप क॑ 
मंत्रों दीपस नामक महाशय इस सभा के सबसे पहले प्रधान 
चुने गए। कितने वर्ष तक उनकी प्रधानता रहे, यह निश्चित 
नहीं किया गया। दापसे ने संपूर्ण शासन का उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर लिया। साथ ही उसने यह भी प्रण किया कि 
में समय समय पर श्रपने कार्यों की सूचना जातीय सभा 
क॑ सम्मुख विचाराधे उपस्थित करता रहूँगा। दे। वर्ष तक 
वह कार्य चलाता रहा; पर जातीय सभा में परस्पर इतने 
विभिन्न दल थे कि कुछ विरोधी सम्मतियों के कारण दीपसे 
ने काय छोड़ दिया। माशेल मैकमाहन प्रधान चुना गया । 
यह व्यक्ति जातीय सभा का सभ्य न था, श्रत: इसका मंत्रि- 
मंडज्ञ भो जातीय सभा के प्रध्येक फाये का उत्तरदाता नहीं 
हुआ । इस समय तक फ्रांस का शासन चलता रहा; परंतु उस 
शासन को एक विशेष प्रकार का रूप देन के लिये उस समय 
कोई विशेष नियम नद्दी बनाए गए थे। सबसे विचिन्न बात 
यह थी कि जातीय सभा में राजा फे पक्तपातियों की अधिकता 
थी जो एकराज्यात्मक राज्य फे ही पक्षपाती थे। थे खय्य॑ 
भी ऐसे दो दल्लों में विभक्त थे जिनका मिलना असंभव 
था। एक दल काम्ट डि चंबोर्ड का पक्षपाती था, दूसरा 
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कास्ट डि पैरिस का था। कास्ट डि चंबोर्ड से उसके पत्त- 
पातियों ने कुछ शर्तों का स्वाकृत करने की प्राथेना को, परंतु 
उसने न माना । परिणाम यह हुआ कि वह्द फ्रांस का राजा 
न बन सका। साथ ही इस घटना से राजपक्षपातियों को 
यह पत्ता लग गया कि इस अबसर पर फ्रांस में राजा का राज्य 
पुनः ले आना कठिन है। इसलिये थे लोग प्रतिनिधि-सत्ता- 
त्मक राज्य के पक्षपातियों से मिनल्तकर किसी एक शासन- 
प्रशाली के निमाण में प्रवृत्त हुए । फ्रांस की शासनप्रणाली 
प्राचीन तथा नवीन विचारां का मेल कही जा सकती है। 
नवीन विचारों के अनुसार फरांसीसी शासनप्रणाली का नाम 
प्रतिनिधि सत्तात्मक है तथा उसके मुख्य शासक का चुनाव होता! 
है; और प्राचीन विचारों के अनुसार सभा के प्रधान या मुख्य 
शासक का राज्यकाये में जातीय सभा के सम्मुख अनुत्तरदायित्व 
हैं । नवीन तथा प्राचीन विचारों के अनुसार किसी एक प्रतिनिधि 
सत्तात्मक शासनपरणाली का निर्माण कठिन है, जब कि देश मे 
ऐस प्रतिनिधियों की संख्या अधिक हे! जो इस शासनप्रणारल्ी 
के विशेधी हैं| ओर जो इस के निर्माण में इसलिये प्रवृत्त हें। कि 
देश की दशा ऐसी नहीं है जिससे उनक वास्तविक विचार 
काये में परिणत हो! सकते हों, साथ ही जे ऐसे समय की 
प्रतीक्षा में हों। जब कि वे प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्यप्रणार्ल 
हटाकर देश में राजात्मक राज्य स्थापित करें। इस दश'! 
में फ्रांस में प्रतिनिधिस त्तात्मक शासनप्रणाली के नियमों का 
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मिर्माण न होना स्वाभाविक हो प्रतीत होता है। इससे यह 
भी स्पष्ट हो जाता है कि शासनप्रणाली संबंधी अभी तक तीन 
ही नियम क्‍यों पास हुए हैं जा खय' ही संक्षिप्त हें। 
सारांश यह कि १८७४५ की २७ या २५ फरवरी तथा १६ 
जुलाई के राजनियमों द्वारा प्रधान प्रतिनिधि द्वारा अंतरंग सभा 
तथा मंत्रिसभा का निर्माण निश्चित हो गया तथा उनका 
आपस में कितना संबंध है, शासन तथा नियम-निर्माण में एक 
दूसर की कितनी शक्ति है, शासन में किस सभा का उत्तर- 
दायित्व जातीय सभा के सम्मुख हे, इत्यादि इत्यादि बातों का 
निर्णय संक्षेप से कर दिया गया। समय समय पर १८७५ 
की नियम-घाराओं में परिवतेन भी किया गया है; श्रौर यह 
परिवतेन तभी होता है जब प्रतिनिधि सभा तथा गंतरंग 
-सभा एक जातीय सभा के रूप में परस्पर मिलकर बैठती हैं । 

१८८१ की २१ जून को जातीय सभा में वार्सेल्स से 
फ्रांस की राजधानी हटाकर पेरिस में लाई गईं। १८८४७ 
की १४ अगस्त का अंतरंग सभा के सभयों के चुनाव की 
विधियों का संशोधन किया गया । साथ ही फ्रॉस की प्रति- 
निधिसत्तात्मक राज्यप्रयाली का सुरक्षित करने के लिये यह 
नियम पास किया गया कि भ्रविष्यत्‌ में फ्रांस की शासन- 
प्रणाली में कोई परिवर्तन नहों किया जायगा। यह भी इस- 
लिये पास किया गया कि इस बात का फर्रांसीसी साम्राज्य 
की जनता को भय था कि शासनप्रणाली में सुधार करते करते 
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कहीं उसे ऐसा रूप न मित्तल जाय जिससे वहाँ पुनः एक 
दाजा का राज्य स्थापित हो जाय। परंतु यहाँ पर यह न भूछना 
चाहिए कि यद्यपि शासनप्रणाली के सुधार का अधिकार अंत- 
रंग सभा वथा प्रतिनिधि सभा से प्रथक्‌ प्रथक्‌ छीन लिया 
गया, परंतु वे ह्वी जातीय सभा के रूप में बेठकर शाखन- 
प्रणाली में जा चादें, वह सुधार कर सकती हैं । सारांश यह 
कि जाति यदि शासनप्रणाली का भी बदल्लने पर उतारू हा 
ज्ञाय तो उसे राकनेवाला कौन हो सकता है ? फिर यदि 
देनों सभाएँ ही प्रथक प्रथक्‌ रूप से नियमों में ऐसे परिवतेन 
कर दे जिनका प्रभाव शासनप्रणाली पर पड़ता हो, ते उन्हें 
इस्र काये से कौन रोक सकता है ? फरांसीसी न्याय-स्रभा 
का इस काये में हाथ नहों है कि वह शासनप्रणाली संबंधी 
नियमों को उचित या अनुचित ठहराबे तथा उन्हें देश में 
प्रचलित होने दे या न होने दे। कुछ भी दो, यहाँ 
पर यह स्मरण रखना चाहिए कि देश की शासनप्रणाली की 
स्थिरता या अ्रस्थिरता में जातीय आचार का बड़ा पभ्रेश होता 
है। दोनों ही फरांसीसी राष्ट्रलभाएँ फरांसीसी जनता से 
बहुत भय करती हैं, अतः बे राज्यप्रणाली में कोई बड़ा 
परिवर्तन करने में अशक्त हैं | फ्रांस की अंतरंग सभा में लोग 
संकुचित विचार के हैं, उन्हें अधिक परिवतेन पसंद नहीं हे । 
ध्रत: वे प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर जाति खभा के रूप 
में बैठना ही नहीं चाहते। इस्र प्रकार फ्रांस में मुख्य 
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न्‍्यायसभा का काये और गअंतरंग सभा क॑ सभ्यों का संकुचित 
विचार परिवतन में बाधक होता है तथा दोनों ही सभाओं 
का जनता का भय बना रहता है। अत: वहाँ शासनप्रणाल्ती 
में कोई बड़ा परिवतन होना सहज नहीं है | 

फ्रांस की शासन-प्रणाली के पाँच अंग हैं--- 

( १ ) प्रतिनिधि सभा । ( ३ ) जातीय सभा | 

( २ ) अतरंग सभा | ( ४ ) प्रधान । 

(४ ) मंत्रि-सभा । 

अब हम आगे चल्तकर एक एक पर प्ृथक्‌ प्रथक्‌ विचार 
करेंगे | 

फरांसीसी प्रतिनिधि सभा के सभ्यों का चुनाव संपूर्ण 
फरांसीसी साम्राज्य से किया जाता है। २१ वर्ष से अधिक 

प्रतिनिधि-सभा “अस्थावाले प्रत्येक पुरुष का चुनने 

प॥० एशक्व000' का अ्रधिकार है। परंतु चुने जाने 
रण 42९9४०8... के छिग्े २५ वर्ष की भ्रवस्था का होना 
अत्यंत आवश्यक है। फ्रांस में अभी तक स्तलियां को मत देने 
का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है । खन १८१८ में इसके लिये 
कुछ आंदोलन भी हुआ था और प्रतिनिधि सभा ने यह प्रस्ताव 
पास भी कर दिया था कि छिर्यों को भी मत दने का अधि- 
कार प्राप्त हो, परंतु अंतरंग सभा ने इसे स्वीकृत नहों किया । 
फल यह हुआ कि जहाँ प्राजकल्ल इँगलेंड, अ्रमेरिका, जर्मनी 
इत्यादि सभ्य देशों में ख्रियों को मताधिकार प्राप्त है, वहाँ फ्रांस 
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की छियाँ अ्रभी तक उससे वंचित ही हैं। फ्रांस में राज्या- 
पराधियों, दिवालियों, नौ-सेना तथा स्थल-सेना के कमेचा- 
रियो, फ्रांस के प्राचीन राजवंश के व्यक्तियां, राज्य से वृत्ति 
तेनेवाले कुछ पदाधिकारियों (मंत्रो तथा उपमंत्री को 
छोड़कर ) का प्रतिनिधि सभा का सभ्य चुना जाना प्रतिषिद्ध 
है। यदि कोई राज्यकमेचारी अपने आपको सभ्य चुनवा- 
कर प्रतिनिधि सभा में आवेगा, ते। वद्द पदच्युत कर दिया 
जायगा । प्रतिनिधि सभा के सभ्यों का चुनाव पंचवर्षीय 
होता है । इनकी संख्या वर्तमान काल में ५८४है । इनमें से १० 
सभ्य उपनिवेशों के तथा ६ सभ्य अल्जीयसे के होते हैं। शेष 
सबके सब सभ्य फ्रांस के ही होते हैं। फ्रांस में प्रतिनिधि 
सभा में प्रायः बहुत ही भ्रशांति हो जाती है। प्रधान के 
लिये भी इस अशांति का दूर करना काई सहज काम नहीं 
है। इस अशांति का कारण यह दै कि जहाँ कई सभ्य 
अपेक्षा से श्रधिक समय तक बोल्नते रहते हैं, वहां अन्य सभ्य 
लोग प्रापस में भी इतनी बाते' करने क्षगते हैं जो एक कोला- 
हल हा रूप धारण कर लेती हैं। यद्यपि प्रधान नियम-भंग 
करने के कारण सभ्य को दड दे सकता है, तथापि वह इस 
काये में इस साधन का प्रयोग प्राय: नहीं करता। यहाँ 
पर यह लिखना आवश्यक प्रतीत होता है कि शांति करने के 
लिये प्रधान जब सब साधनों को श्राजमा चुकता है, तब वह 
टोपी अपने सिर पर रखकर बेठ जाता है। इस पर भी जब 
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कोलाइहल बंद न हो, तो वह एक घंटे के लिये अधिवेशन 
बंद कर देता है । 
इस सभा फे सभ्यों की संख्या ३१४ है । इनकी अवधि 
€ साल की है। पद्दले यद्द नियम था कि फंवक्त २२५ सभ्य ही 
< साल फे लिये चुने जाते थे श्रौर ७५ 
जन्म भर के लिये | किंतु बाद में जन्म 
भर के लिये किसी को सभ्य बनाना 
त्ञोगां का पसंद नहीं हुआ; श्रैर जेसे जेसे ये जन्म भर के 
सभ्य खतम होते चले, इनके बदले € साल्ल की अवधि के ही 
सभ्य चुने जाने लगे । श्राजकल फ्रांस की अंतरंग सभा में 
जन्म भर के लिये सभ्य रहनेवाला कोई व्यक्ति नहीं है। 
तरंग सभा के सभ्यों का चुनाव राजकीय विभागों द्वारा 
होता है | फ्रांस में व्यक्तियों क॑ संख्यानुसार ऐसे संघ बनाए 
गए हैं जिनको इस चुनाव में बड़ा भारी भाग दिया गया 
है। वे खय॑ अपने अपने सभ्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ चुनकर भेजते हैं । 
अतरंग सभा के सभ्य के लिये चालीस वष से अधिक का वृद्ध 
होना आवश्यक है । आय-व्यय का बजट प्रतिनिधि सभा में 
तैयार द्वोता है; पर अंतरंग खभा में उसका स्वीकृत होना आ- 
वश्यक है। अतरंग सभा बजट में कर आदि कम कर सकती 
है, परंतु अब चाल ऐसी पड़ गई है कि बढ़ा नहीं सकती । 
अतरंग सभा की स्वीकृति से प्रधान प्रतिनिधि सभा को 
बर्खास्त कर नए सिरे से चुनाव के लिये प्रेरित कर सकता है । 


अतरग सभा 
५६४९2०॥१०४६८. 
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यही अ्रतरंग सभा कभी कभी न्‍्यायसभा का रूप धारण कर 
लेती है जब कि प्रधान मंत्रीविभाग की सम्मति से तथा जाति 
की रक्षा के लिये किसी व्यक्ति पर अभियोग चल्लाने के लिये 
ऐसा करना उचित समभझभे। यहाँ पर यह अच्छी तरह 
स्मरण रखना चाहिए कि अंतरंग सभा का मंत्रिसभा पर 
कोई विशेष अधिकार नहीं है। श्रेतरंग सभा की सामथ्ये 
में यह नहों है कि वह मंत्रितभा का अपनी सम्मति के न 
मानने पर च्युत कर सके | इसका परिणाम यह हुआ हे कि 
देश की राजनीति की बागडोर मंत्रिसभा के हस्तगत हो गई 
है श्रौर ग्तरंग सभा का उस राजनीति के अदलने बदलने का 
अधिकार नहीं है । 

फ्रांस की अंतरंग सभा की शक्ति इँगलेंड की ज्ञाडे सभा 
की शक्ति से कुछ ही अधिक समभनी चाहिए। एक समय 
ऐसा भी था जब कि फरांसीसी जनता इसकी घृणा की दृष्टि 
से देखती थी। यह हम पहले लिख चुके हैं कि अतरंग 
सभा का निर्माण जातीय सभा द्वारा हुआ था, जिसमें राजा- 
त्मक राज्य के पक्तपातियां की संख्या झ्रधिक थी । कुछ 
भी हो, मद्दाशय वालंगर के ऊपर अभियोग चल्लाने से 
अब फरांसीसी जनता में इसका मान बहुत कुछ बढ़ गया हे 
श्र वह इसे अब प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य का पक्षपाती सम- 
भने भी लग गई है । इतना दोने पर भी श्रब भी फ्रांस में 
ऐसे व्यक्तियों की कमी नहों दे जो इसक मूलेन्छेदन को 
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ही पसंद करते हैं। परंतु उनका यह्द प्रयत्न ठीक प्रतीत नहों 
होता, क्‍योंकि दश के योग्य व्यक्ति ही उसमे चुनकर भेजे जाते 
हैं तथा उसके सभ्य हैं। साथ ही अब यह प्रतिनिधि-सत्ता- 
त्मक राज्य की विराोधिनी सभा नहीं है और धन संबंधा विषयों 
तथा अन्य बड़े बड़े विषयों में यह प्रतिनिधि सभा की अपेक्षा हीन 
ही हो! गई है। इस समय इसका सव्वथा शक्तिहीन हो जाना 
कुछ संभव प्रतीत नहीं होता। सत्य तो यह है कि 
इसके भाग्य का अभी से निशेय करना कुछ कठिन ही है । 
जब प्रतिनिधि सभा तथा अंतरंग सभा इकट्री बेटे ते 
उसका जातीय सभा के नाम से पुकारा जाता है। इसके 
जातीय सभा. अधिकार भी उन दे।नों की अपेक्षा भिन्न 
[७ ४७४४०४४) है । यह पहले ही लिखा जा चुका है 
2.880॥7!४. कि यह एकमात्र जातीय सभा के ही 
हाथ में है कि वह शासनप्रणाली में जे परिवतन चाहे, करे । 
जाति के प्रबंध के लिये ७ वर्ष के लिये प्रधान को भी यही 
चुनती है। यहाँ पर यह भी न भूलना चाहिए कि फ्रांस में 
पहला प्रधान दूसरी बार पुन: चुना जा सकता है, पर प्राचीन 
राजवेश के किसी ब्यक्ति का यह पद नहों दिया जा 
सकता । यह नियम भी इसलिये रखा गया है कि कहीं 
कोई राजवंश का व्यक्ति प्रधान का पद ग्रहण करके तथा 
इस पद का दुरुपयोग करके पुनः एक राजा का राज्य लाने 
का यत्र न कर सके | 
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फरांसीसी साम्राज्य में प्रधान के भिन्न भिन्न अनेक कत्तेव्य 

हैं। साम्राज्य में प्रधान ही मुख्य शासक और साम्राज्य में 
नियमों का परिचालक समझा जाता है | 

साथ ही साम्राज्य का निरीक्षक तथा 

भिन्न भिन्न पदों पर योग्य व्यक्तियां का 

नियतकता भी यही होता है । प्रेतरंग सभा की अनुमति 
लेकर यह प्रतिनिधि सभा का भंग भी कर सकता है और 
उसे फिर नए सिरे से चुनवा भी सकता है। प्रधान मैक्‌- 
माहन ने एक बार इस काये का यत्न किया था, परंतु विफल 
हुआ । मैकमाहन के अनंतर किसी फ्रेंच प्रधान ने यह 
काये नहीं किया श्रार न इस काये क॑ लिये यत्न ही 
किया । व्यापार तथा शांति संबंधों संधि श्रौर युद्ध की 
घाषणा प्रधान नहीं कर सकता, जब तक कि वह दोने! 
सभाओं की स्वोकृति न ले ले। अमेरिका के प्रधान की 
तरह फ्रांख का प्रधान भी बहुत प्रकार के नियमों से जकड़ 
हुआ है। अपनी इच्छाओं के पूरे करने में देने: 
प्रधान स्वतंत्र नहीं हैं। प्रत्येक प्रकार की आज्ञा के 
साम्राज्य में प्रचलित करने के लिये फ्रांस के प्रधान को पअाज्ञा 
पत्र पर भिन्न भिन्न विभागों के किसी न किसी मंत्रो व 
हस्ताक्षर कराने पड़ते हैं। इस प्रकार इंगलेंड के राजा क॑ 
तरह वह साम्राज्य फे किसी बुरे या भले काये का एकमा: 
उत्तरदाता नहों है। प्रतिनिधि सभा के सम्मुख राजकीर 


प्रधान 
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नियमों तथा कार्यों का उत्तरदाता मंत्रिविभाग ही है! मंत्रि- 
सभा की प्रत्येक बेठक में प्रधान नहीं जाता । कभी कोई 
आवश्यक प्रश्न मत्रिसभा के सम्मुख हो ते वह उस सभा 
में जाकर प्रधान का पद अहण कर लेता है। इस्र प्रकार 
शासनप्रणाली तथा नीति के अदलने बदल्लने में फेंच 
प्रधान का बहुत बड़ा हाथ नहीं है। यद्यपि मंत्रियों का 
चुनाव एकमात्र प्रधान के ही हाथ में है,परंतु प्रधान प्राय: 
प्रतिनिधि सभा के विजयी दल क॑ किसी एक मुख्य व्यक्ति का 
ही यह कारये सौंप देता है । वह जिन जिन व्यक्तियों को निर्देश 
करता है, वे ही मंत्री के तार पर चुन लिए जाते हैं। मंत्रि- 
विभाग के चुनाव में प्रधान को क्‍या क्‍या कष्ट उठाना पड़ता है, 
यह हम आगे चल्तकर लिखेंगे। यहाँ पर इतना लिखना हो 
पर्याप्त होगा कि प्राय: प्रधान का कठिनता इसी बात में पड़ती 
है कि मंत्रिविभाग के चुनाव सरीखे महान्‌ काये को वह्द 
किख व्यक्ति के हाथ में दे। फ्रांस क॑ प्रधान की शान ही 
शान है। अधिकार ते उसके बहुत ही परिमित हैं। सर 
हेनरी मैन न फ्रांस के प्रधान के विषय में बहुत ही ठीक 
कहा है--- फ्रांस के प्राचीन राजा ते देश पर जहाँ शासन 
करते थे, वहाँ देश पर राज्य भी वे ही करते थे । इँगलेंड के 
राजा अँगरेजी साम्राज्य पर राज्य ते करते हैं, परंतु साम्राज्य 
का शासन उनके हाथ में नहीं है। वह श्रैंगरेजी प्रजा के 
ही हाथ में है। प्रमेरिका का प्रधान भ्रमेरिका पर शासन 
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करता हुआ कट्दा जा सकता है, परंतु साथ हो राज्य करता 
हुआ भी कहा जा सकता है। खारे संसार में केवल फ्रांस 
का ही प्रधान ऐसा है जिसका न शासन करता हुआ और न 
राज्य करता हुआ कह सकते हैं।” 

फ्रांस की शासनपद्धति में मंत्रिसभा ही बहुत कुछ 
शक्तिशालिनी कद्दी जा सकती है। मंत्रिसभा ही साम्राज्य 
के शासन संबंधी भिन्न भिन्न विभागों का 
प्रबंध करती है तथा दे।नां जातीय सभाश्रों 
के सामने अपनी नीति तथा अपने कार्यों 
री इसे उचित भी ठहराना पड़ता है। 

कई देशों में मंत्रियों को नियत ही इसलिये किया जाता 
| कि वे शासन का ते विशेष तौर पर काये न करें, परंतु 
[तिनिधि सभा या लोक सभा में विरोधो दत्त के आक्षेपों का 
उत्तर दिया करें। यद्यपि फ्रांस में इस प्रकार के काये से 
ंत्रियों का राकनेवाला कोई नियम नहों है, तथापि वहाँ 
(स प्रकार की पश्रवस्था विद्यमान नहीं है। फ्रांस में मंत्रो 
प्रपने अपने विभाग के मुख्य शासक का काम करते हैं । 
वेभागों तथा मंत्रियों की संख्या राजनियम द्वारा निश्चित 
तहीं है। यही कारण है कि वहाँ मंत्रियों की संख्या समय 
त्रसमय पर काये के अनुसार बदलती रहती है। आजकल 
क्रॉस में १७ विभाग हैं तथा उनके १४ ही मंत्री हैं जो 
स प्रकार हैं-- 


मंत्रि-सभा 
॥8॥ 0 ६ ॥ 
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(७ ) ?प्र)॥0० ७. राष्ट्रीय काय और ७. राष्ट्रीय काय और 
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१८७५ की २५ फरवरी के नियम के अनुसार संपूशणे मंत्रि- 
सभा राजनीति के लिये दोनों जातीय सभाश्रों की उत्तरदायिनी 
है, साथ ही प्रत्येक मंत्री अपने अपने कार्यो के लिये प्रथक्‌ प्रथक 
भी उत्तरदायी है। यह नियम इसलिये पास्र किया गया था 
कि इंगलैंड की तरह फ्रांस में भो बहुत कुछ लेकसभा की 
रीति प्रचलित हो जाय। जिस प्रकार इँगलैंड में मंत्रिसभा 
लोकसभा के श्रागे, उसी प्रकार आजकल्ल फ्रांस. की मंत्रिसभा 
प्रतिनिधि सभा के आगे उत्तरदायिनी है। प्रतिनिधि सभा 
किसी आवश्यक प्रश्न पर किसी मंत्री के प्रति विरुद्ध सम्मति 
दे दे ता उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर 
यह न भूलना चाहिए कि फ्रांस में मंत्रिस भा के सभ्यों को यह 
अधिकार है कि चाहे वे जातीय दोनों सभाओं क॑ सभ्य हों या 
न हों, पर वे वहाँ जा सकते हैं श्रार बोल सकते हैं । 

फ्रांस में मंत्रिविभाग के हाथ में बहुत शक्ति दे दी गई हे, 
यह वहाँ की अवस्था जानने से ही स्पष्ट हो सकता है| फ्रांस 
की प्रजा में पुनः क्रांति न हो जाय, इस बात का भय राज्य का 
बना रहता है । इसलिये वहाँ इस बात का यज्ञ किया गया 
है कि किसी प्रकार से राज्याधिकारी ही प्रजा के नेता का रूप 
धारण कर लें; श्रेर यह तब तक हो ही नहीं सकता थ्वा जब 
तक कि राज्य में कई व्यक्तियों के हाथ में पर्याप्त शक्ति न 
दे दी जाती। यही कारण है कि मंत्रियों के हाथ में पर्याप्त 
शक्ति है। एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि राज्य 
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के कार्यों में प्रजा का हस्तक्षेप न करना चाहिए। स्माइल, 
एदम स्मिथ आदि श्रैंगरेज संपत्तिशास्नज्ञों के सिद्धांत के विरुद्ध 
प्राय: समस्त देश काये करने लगे हैं | इस दशा में फ्रांस संसार 
से कैसे अक्षग रह सकता था ! 

फ्रांस में राज्य की शक्ति बहुत बढ़ी हुईं कही जा सकती 
है। वहाॉ प्रजा के प्रत्येक काये का निरीक्षक राज्य है। 
व्यापारियों तथा व्यवसायियों का अपने काये के लिये राज्य से 
प्रमाणपत्र लेना पड़ता है, परन्तु उन पर अधिकारी लोग शासन 
बहुत ही स्वतंत्रता से करते हैं | श्रव कुछ समय से वहां प्रेसों 
तथा सभाश्रों को स्वतंत्रता मिलो है। परंतु उनका भी श्रभी 
तक राज्य-नियमों से पूरी तरह छुटकारा नहीं हुआ है। बेंक 
की कंपनियां का छोड़कर अन्य किसी को राकच्याज्ञा के 
बिना २० मनुष्यों से श्रधिक मनुष्यें की सभा बनाने का अधि- 
कार नहीं है। कुछ भी द्वो, इन सब घटनाओं से यह 
स्पष्ट है कि फ्रांस में मंत्रिविभाग की कितनी शक्ति है और वह 
है भी क्‍यों | अब हम फ्रांस के शासन में सम्मिलित हे।नेवाले 
भिन्न भिन्न दलों या पार्टियों का इतिहास लिखेंगे । 

फ्रांस में प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य का अवलंबन विपत्काल 
में हुआ है, यह दम पूर्व ही लिख चुके हैं । 
जब जमेनी के साथ युद्ध में फ्रांस 
हार गया तथा उसका राजा तृतीय नेपो- 
लियन जमेनी के हाथ में कैद हो! गया, उसी खमय प्रतिनिधि- 


8.» 
शासनप्रणाली के 
भिन्न भिन्न दुल 


( (रद ) 

सत्तात्मक राज्य का विचार फर्रासीसी जनता के सम्मुख पुनः 
जाग्मत है| उठा । विपद्भरस्त साम्राज्य के प्रबंध के लिये जे। जातीय 
सभा बनाई गई थी ,उसमें राजात्मक राज्य चाहनेवाले की संख्या 
अधिक थी (इन्हें हम आगे से राजदल्न के नाम से ही कह्देंगे), 
परंतु देश की अवस्था उस समय इस प्रकार की थी कि राजा- 
त्मक राज्य का ज्ञाना अश्रसंभव था। प्रत: राजदलवाले इस 
बात के लिये बाध्य थे कि वे फ्रांस के शासन के लिये प्रति- 
निरविसत्तात्मक राज्यप्रणाली का अवलंबन करते । जातीय सभा 
में फ्रांस के लिये प्रतिनिधि राज्य का ही सदा चाहनेवालेों की 
संख्या भी पर्याप्त थी | परंतु वे राजदलवालों से संख्या में कम 
थे और स्वतः तीन दलों में विभक्त थे ( इन्हें आगे 'प्रति- 
निधि राजदल? का नाम दिया गया है )। स्वतंत्र विचार की 
सीमा निश्चित नहों की जा सकती । जिसका हम स्वतंत्र 
विचार या उदार विचार कह सकते हैं, संभव है कि ओरों 
की सम्मृति में वह भी संकुचित विचार हो । इस अवस्था में 
शासन-प्रणाली के भिन्न भिन्न दल्लों के सिद्धतों का वन करना 
अतीव कठिन है, क्योंकि एक ते सिद्धांतों में प्रतिदिन परिवतेन 
होते रहते हैं और दूसरे भिन्न भिन्न दलवालों के सिद्धांतों का 
उल्लेख भी पभ्रतीव कठिन ही है। जो कुछ यहाँ किया जा 
सकता है, वद्द फंवल् यही है कि यहाँ पर श्रत्यंत उदार विचार- 
वालों से लेकर भ्रत्यंत संकुचित विचारवालों की क्रमश: श्रेणियाँ 
बना दे” जिससे अ्रगल्ली सारी बातें समभने में सुगमता हो। 


( ६० ) 
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# युरोपीय राजनीतिक दशा से श्रपरिचित जनें के लिये यह नितांत 
आवश्यक प्रतीत होता है कि दक्षिणीय तथा वामीय (082)॥6 000 
]७/४) शब्दों की विस्तृत व्याख्या कर दी जाय । इगलेंड में श्रतिनिधि 
सभा भवन में “प्रवक्ता! ( 8]0०8)78/ ) के दक्षिण हाथ की ओर 
मंत्रिसभा बैठा करती है। उसके पक्तपाती उसके पीछे तथा उसके 
पाश्वे में बेठा करते हैं। विरोधी दुल प्रवक्ता के वाम हाथ की 
ओ,्रेर बैठा करता है। परंतु युरोपीय महाद्वीप में इससे कुछ भिन्न 
ही प्रबंध है। वर्हा नाव्यशाला की तरह संपूर्ण काय्येक्रम है। 


( ६१ ) 

ऊपर हम लिख चुके हैं कि प्रतिनिधि राज्यदल्ल (वामीय) 
वालों में भी परस्पर विभिन्न तीन दत्त थे जिनका निर्देश हम 
यहाँ पर वामीय, श्रत्तिवामीय और मध्यवामीय के तैर पर 
कर देना ही उचित समभते हैं। भारंभ में दक्षिणीयों की 
संख्या अधिक थी तथा वे खय॑ भो संघटित थे, पर समय के 
बीतने के साथ साथ इनकी शक्ति, संख्या और संघटन तीनों 
ही लुप्त होते गए। इम यह भी लिख चुके हैं कि फ्रांस का 
प्रथम प्रधान दीपसे चुना गया था। यद्यपि दीपसे दक्षिणीय 


मंत्रिमंडल जहां प्रधान के सम्मुख बेठता हे, वहां संकुचित विचार 
के छोग उसके दक्षिण हाथ की ओर तथा उदार विचार के लोग 
वाम हाथ की ओर बैठते हैं। इसका परिणाम यह हे। गया हे कि 
संकुचित विचारवालों का नाम जहाँ दक्षिणीय ( 79) ) पड़ गया हैं, 
वहां उदार विचारवाले लेगों का नाम वामीय ( |८९ ) पड़ गया है । 
उदार तथा संकुचित विचार शब्द सापेज्षिक हैं। जो आज संकुचित 
विचारवाढ्ा कहा जाता है, कल वही उदार विचार का कहा जा सकता 
है। दिन पर दिन जिस प्रकार जनता में विचार संबंधी विकास होता 
है, उसी प्रकार उसमें उदार विचारवाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ने छूगती 
है। प्रतिनिधि सभाभवन में विचार-विभिन्नता के अनुसार ही सभ्यों की 
स्थान-विभिन्नत। की गई है। प्रधान के बाएं हाथ के समीप ही जहाँ 
साधारण उदार विचारवाले सभ्यों का स्थान है, वहाँ अति उदार विचार- 
वाले सभ्यों का स्थान अत्यंत बाई' ओर रखा गया है। ओर इसी 
प्रकार विचारों की उदारता के दर्ज के श्रनुसार सभ्य लाग आगे पीछे बेठते 
हैं। इस कार्य्यक्रम के कारण उनके नाम भी प्रधान से दूरी के अनुसार 
ही पड़ गए हैं जो ऊपर दिए गए हैं । 





( एयएे ) 


था, तथापि .इसका विचार यह था--'इस समय कं 
लिये फ्रांस में प्रतिनिधि राज्य ही उपयुक्त है।” १८७३ में 
अतिवामीय दल प्रबल हुआ।। उस समय दीपर्स जैसे व्यक्ति 
का प्रधान पद पर स्थित रहना अनुचित हो था । इसके त्याग- 
पत्र दे देने के पश्चात्‌ मैकमाहन को प्रधान पद दिया गया। 
इसने अ्रपनी मंत्रिसभा मध्यवामीयों में से चुनकर बनाई, प्ररंतु 
अ्रतिवामीयें। की प्रबललता ने इसका भी शीघ्रवा से अधःपात 
कर दिया । १८७रई्ई तक इसी प्रकार दलों के कारण राज्य में 
अस्थिरता रहो | बड़ी कठिनता से १८७६ में अतरंग सभा 
ग्रेर प्रतिनिधि सभा का प्रथम चुनाव हुआ । चुनाव में अत- 
रंग सभा में दक्षिणायों की ह्वी श्रधिकता थी, पर प्रतिनिधि 
सभा में वामीयों का आधिक्य था। ज्यों ज्यों समय गुजर- 
ता गया, टों त्यों प्रतिनिधि सभा में उदार विचारवालों की 
संख्या बढ़ने लगी । श्रारम्भ में जहाँ उदार तथा मध्यम उदार 
दत्त ही थे, वहाँ कुछ समय के बाद ही अति उदार विचारवाल्ों 
का भी प्रवेश हुआ। इन्हेंने अन्यों से पाथेक्य दिखाने के 
लिये श्रपने का अ्रवसरवादी के नाम से पुकारना प्रारंभ किया 
तथा उदार शरर मध्यम दत्नवालों ने अपने को प्रतिनिधि राज्य- 
वादी कहना आरंभ कर दिया। अवसरवादियों की प्रधानता 
राज्य में दिन पर दिन शभ्रस्थिरता लाने क्षगी श्र साथ ही 
फरांसीसियों के अंतरीय श्रेर वेयक्तिक मामलें में राज्य का 
हाथ बढ़ गया। राज्य की पाठशाल्ञाओं श्रौर कालेजों से धमे- 


( ६३ ) 


शिक्षा हटा दी गई | स्राम्राज्य में स्थान स्थान पर उदार विचार- 
वाले राज्याधिकारी नियत किए गए । इन सब परिवतेनों तथा 
भ्रस्थिरताओं का प्रभाव भयंकर हुआ । जनता उदार विचारों 
से संकुचित विचारों में परिवर्तित हो! गई, पर राज्य दिन पर 
दिन उदार विचारों की ओर भ्ुुक गया । जनता तथा राज्य 
के विचारों के विरोध से जनरल वालंगर ने लाभ उठाने का यत्न 
किया । यह विचार में दक्षियीय था श्रेर राजा का राज्य 
ही पुनः देश में ले आना चाहता था। पहले पहल्ल इसने भिन्न 
भिन्न मंत्रिपद ग्रहण किए । इस प्रकार करते करते १८८ में 
इसने प्रधान पद के लिये यत्न किया । परंतु राज्य के संपूरणे यत्र 
से यह चुनाव में न आ सका । वालंगर के अध:पात से दक्ति- 
णीय दल शक्ति में बहुत ही कम हो। गया और साथ ही राज- 
काये भी दूसरे ही ढंग पर चलने लगा | 

यह पहले दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार अवसर- 
वादियों ने देश के अंतरीय मामलों तथा चर्च पर आक्रमण 
किया | फ्रांस में धमे तथा राज्य का बहुत हो श्रधिक घनिष्ठ 
संबंध है। बड़े बड़े पादरियों का राज्य नियत करता है और 
बेतन भी वही देता है। कैथेलिक धर्म के सिद्धांत हो 
ऐसे हैं जिनसे उस धर्म का माननेवाले प्रतिनिधि राजवादी हे। 
ही नहीं सकते। अवसरवादियों का इनके प्रति विशेध भी 
इसी लिये था। १८८० में एक विचित्र घटना हुईं। पादरी 
लैवीगेरी ने अपने भ्रापको प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्यवादी उद- 


( ६४ ) 


घाषित किया । यह बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्ति था । कुछ 
ही समय में बहुत से केधेलिक इसके खाथों हो गए। इन 
सब लोगों ने अपने आपको राह्लीज के नाम से पुकारना शुरू 
किया | इनका उत्थान अतिवामीय दलों को प्रिय न हुश्रा । 
बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में श्रतिवामीय दल का पुनः 
जार हुआ और ये चर्च के विरुद्ध अपनी कारवाई करने में दत्त- 
चित्त हो गए। सन्‌ १४१४ में जब युरोपीय महासमर छिड़ा, 
उस समय भी इन्हों श्रतिवामीय दलों का जार था । देश के 
ऊपर आपत्ति का मौका देखकर भिन्न भिन्न दलों ने भेदभाव 
दूर करना देश के लिये हितकर समभ्का औ्ौर फ्रांस के 
मुख्य मुख्य द््लां ने मिल्ककर एक पुनीत सम्मेलन! 
४३७८०/८१ 09707? नाम का दक्ष बनाया । इस सम्मिलित 
दल की नीति अब चचे के प्रति उतनी तीत्र नहों रही जितनी 
कि अवस रवादी और अतिवामीय दत्त की थी। सन १€१७ 
में, लड़ाई के उपरांत, जे दल जोर में श्राया, उसकी भी नीति 
चचे के प्रति उदार हो रही। यह दल राष्ट्रीय दक्ष 
()९५७४०78]90 9]00४ ) के नाम से प्रसिद्ध था । इस दल्ल का 
अपनी नीति को काये में परिणत करने फे लिये अतिवामीय 
( ॥४०४८७)७ ) दल्ल की कृपा की आवश्यकता नहीं रही | 
राष्ट्रीय दल खब्‌ १४१७ से १६२४ तक श्रपनी शक्ति 
बनाए रहा | इस बोच में इसने चचे की सहानुभूति प्राप्त कर 
ली | चचे ते दक्षिणीय दलें से मिला ही हुआ था। फल्ल यह 


( ६४ ) 


हुआ कि राष्ट्रीय दल श्रौर दक्षिणीय दल एक दूसरे से विरोधा- 
त्मक नहीं रहते थे । यह अति वामोय दलवाले कैसे देख 
सकते थे। सन्‌ १८८२४ के निर्वाचन में अति वामीय दल ने 
जनता को यह दर्शाया कि राष्ट्रोय दत्त, दक्षियीय दल से मिला 
हुआ है और इससे प्रतिनिधिसत्तात्मक शासन-प्रणाली को 
भय है । कुछ हद तक ये शअ्रपने प्रयत्न में सफल भी हुए 
ग;्रेर निवाचन में इनकी जीत हुई। श्राजकल जमेनी में इसी 
दल्ल का जार है और मंत्रिसभा भी इसी दल के लोगों से भरी 
हुई है | इसकी वह्दी च्च-विरेधक नीति है जे पहले थी | 

यहाँ यह बता देना भी आवश्यक है कि वास्तव में 
फरांसीसी ल्लोग चचे का क्‍यों विरोध करते हैं श्रेर इनका 
विशेघ कैसा है। फरांसीसियों की अधिक संख्या कैथेतलिक 
मत की ही हे। अतः यह जानकर पहले श्राश्चये होता है कि 
इस प्रकार धमेप्रधान देश द्वाकर फ्रांस किघ्त तरह चचे का 
विरोध करता है । परंतु फरांसीसियों की मनेवृत्ति समभने 
पर इस्र अआख़्ये के लिये कोई जगह नहीं रद्द जायगी। 
फरांसीसियों का अधिकांश अब भी श्रपने बुजुर्गों के चर्च में 
विश्वास करता है और उसे श्रादर का स्थान दता है। परंतु वह 
यह नहीं चाहता कि चचे उनकी भ्रपनी राजनीतिक जज्नति में 
बाधा दे। वे धर्म का राजनीति से दूर द्दी रखना चाहते हैं | 
परंतु जहाँ सदियों से दोनें में संबंध चला झाया है, वहाँ 
एकाएक यह संबंध तोड़ना भी सहज नहीं है | 

शा०-- ५४ 
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फ्रांस की दलबंदी पर ध्यान देते समय हमें यह बात भी 
खमभ लेनी चाहिए कि फ्रांस में गत ४० वर्ष के भीतर साम्य- 
बादियां की शक्ति भी बढ़ती गई है। सन्‌ १७८८ की क्रांति 
के अवसर पर भी फ्रांस में कुछ साम्यवादी थे, परंतु उनकी 
संख्या बहुत थोड़ी थी। शअठारहवीं शताब्दो क॑ उत्तराधे मे 
इनकी बड़ी वृद्धि हुईं। आजकल फ्रांस की प्रतिनिधि सभा 
में स|म्यवादियां के तीन दल हैं । 

यह ऊपर बता ही दिया गया है कि महासमर का आरंभ 
दोने पर फ्रांस में भिन्न भिन्न दक्लों ने आपस में मेल का पाठ 
सीखा । परंतु अभी तक फ्रांस की दलबंदी उतनी स्वस्थ नहीं 
हो। पाई है जितनी इईँगलेंड या अमेरिका में है। आजकल 
फ्रांस की प्रतिनिधि सभा में कम से कम € दल हेंगे जे आपस 
हो में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इनके नाम प्रोर 
संख्या सदा बदलती रहदती है ओर यह नहों कहा जा सकता 
कि एक वष बाद फ्रांस की दक्तबंदी किस प्रकार की होगी | 
पर यह ते श्रवश्य कद्दा जा सकता है कि फ्रांस में इस बात 
का यत्न हो रहा है कि प्रतिनिधि सभा में भिन्न भिन्न दल 
ध्रापस सें मिलकर केवल उदार तथा संकुचित इन दे दलों 
में विभक्त द्वो जायें। 


तीसरा परिच्लेद 
जम नी 
यूरोपीय महासमर फे पूर्व जमेनी में एक प्रबल एक-सत्ता- 
त्मक साम्राज्य था । इस साम्राज्य में छोटे बड़े मिल्लाकर २५ 
राज्य थे। इन सब में प्रशिया सबसे बढ़ा था । इसके राजा 
का जमेनी के सम्राट और केसर का पद प्राप्त था। साम्राज्य 
की दे! व्यवस्थापक सभाएँ भी थों>-बु'दासत्रंत श्रैर रीशटेग । 
प्रन्य देशों के सदश यहाँ कोई मंत्रिसभा नहीं थी, किंतु सम्राट_ 
का एक महामंत्री अवश्य था जा चांसलर कहलाता था | 
यह पपने कार्यों क॑ लिये सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी था | 
सन्‌ १€१८ में यह शासन-प्रयाली त्याग दी गईं । अब 
वटद्दाँ एकसत्तात्मक राज्य नहीं है। कैसर की जगद्ट अब वहाँ 
जमेन राष्ट्रसंघटन का प्रधान है। चांसलर की जगह एक 
मंत्रिसभा हे जिसका भश्रध्यक्ष चांसलर हो कहलाता है। 
यह्द मंत्रिस भा अब प्रतिनिधि सभा ( रीशटेग ) के प्रति उत्तर- 
दायी है । बुंदास्नेर की जगह रीशख्नेत स्थापित की गई है 
जिसमें जमंन राष्ट्रों के प्रतिनिधि बेठते हैं। तात्पये यह कि 
सन्‌ १€१८ में जमेनी में एकसत्तात्मक राज्य के बदले ,प्रति- 
निधिसत्तात्मक की स्थापना हे। गई । 
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किंतु नवीन जमेन शासन-पद्धति का वर्णन करने के पहले 
हम प्राचीन जमेन शासन-पद्धति का कुछ वर्णन किए बिना नहीं 
रह सकते | कारण यहद्द है कि प्राचोन जमेन शासन-पद्धति ने 
अपने लगभग ४० वर्ष के समय में संसार को चकित कर दिया 
था। जमेन लोग बहुधा यही समभते थे कि संसार के पर्दे 
पर जमेन शासन-पद्धति के शान की श्लौर किसी राष्ट्र की 
शासन-पद्धति नहीं है। जमनी का यह गारव किसी अंश में 
सत्य भी था। इस प्रयाली की छाया में जमेनी ने जे। उन्नति 
की, वह प्रशंसनीय है । संसार भर के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी 
इसकी भूरि भूरि प्रशंसा किया करते थे | किंतु सारी अ्च्छाई 
एक तरफ कभी नहीं रहती । जमेनी को अपनी ताकत का 
घमंड होने लगा । वह संसार को अपने सम्मुख तुच्छ खम- 
भने लगा और उसके दिल में यह उमंग उठी कि समस्त संसार 
मेरे नीचे क्‍यों न भ्रा जाय। फल्न यह हुआ कि जम॑नी ने 
सन्न १€१४ में महासमर छेड़ दिया । इस लड़ाई में जमेनी 
ने जो पराक्रम दिखाया, वह सबकी विदित ही है। किंतु 
केवल यही कारण नहीं है जिससे जम॑ंनी की प्राचीन शासन- 
प्रणाली का वर्णन करना आवश्यक है। वास्तव में नवीन 
शासनपद्धति भी बहुत कुछ उसी के आधार पर है; श्रार अब 
जर्मनी में कई लेगे| की यह राय भी हो। रही है कि जर्मनी फे 
लिये प्राचीन शासनप्रणाली ही शभ्रधिक अच्छी थी भौर अब 
उसका पुनरुद्धार होना चाहिए । 


( दर ) 


इस शासनप्रणाली का जन्म सन्‌ १८७७ में जमनी के 
महापुरुष आझाटोवान बिस्माके द्वारा हुआ था | इसके पूर्व जमेनी 
के सारे राज्य एक दूसर से विभक्त हो 
रहे थे। एक नाम मात्र का संघ श्रवश्य 
था जिसका अध्यक्ष आस्ट्रिया था, किंतु 
यह बिलकुल स्रतप्राय हो रहा था। लोगां की यह इच्छा 
हो। रही थी कि प्रशिया की अध्यक्षता में जमेनी क॑ सब राज्य 
मिल्ल जायें। किंतु एक म्यान में दे तल्लवारें केसे रह सकती 
हैं। जब तक आरस्ट्रिया अपनी टाग अड़ाए हुए है, तब तक 
प्रशिया की कैसे चल सकती है ! अंत में बिस्माक ने देखा 
कि आस्ट्रिया बगैर लड़ाई के इस राज्यसंध से दूर नहीं होगा । 
सन १८६२ में प्रशिया के प्रधान मंत्री होने पर उसने प्रशियन 
पालिमेंट का ते। ४ वर्ष के लिये बंद करवा दिया# ओर स्वयं 
कत्ता धत्ता बनकर सन्‌ १८६६ में आस्ट्रिया से लड़ाई ठान दी | 
आस्ट्रया शीघ्र ही परास्त हो गया । उसके परास्त दा जगने 
पर प्रशिया के राजा ने बिस्‍्माके से आर्ट्रिया का कुछ हिस्सा 
ले लेने के कहा; परंतु बिस्माके ने उत्तर दिया--हमारा ध्येय 
आस्ट्रिया का दंड देना नहीं है, हमारा ध्येय ते जमेनी क्री नीति 
चलाने का है! । इस तरह आस्ट्रिया को अज्ञग कर बिस्माक॑ 
ने प्रशिया की छत्रच्छाया में जमेनी में एकता स्थापित की | 
किंतु शीघ्र हो फ्रांस को यह एकता खटकने लगी | फ्रास- 


_ # पालिसेंट छड़ाई के लिये रुपया देने को तैथार नहीं थी । 


जमनी की प्राचीन 
६] 
शासत्रनपद्धति 


( ७० ) 

सम्राट नेपोलियन छ॒तीय 'ने ्रपनी सेना तैयार की श्र जमेनी 
के इस संघटन का विरोध किया । बिस्माक सदृश नीतिकुशल 
पुरुष ने एक साथ दे दे लड़ाइयाँ लड़ना दहितकर नहीं समभका 
और फ्रांस के कहने पर दक्षिणीय चार राज्यों को, जमेन 
संघटन में शामित्ल नहीं किया । इसी बीच बिस्माक ने श्रकले ही 
जमेन राज्यसंघ की शासनप्रणाली निर्माण की श्रार सब राज्यों 
के प्रतिनिधियों की एक सभा ने इसे स्वीकृत कर लिया । 
तदनंतर सन्‌ १८६६ में प्रथम रीशटग ने भी इसे मान खलिया । 

जा दक्षिणीय चार राज्य फ्रांस के विरोध करने पर संघ 
में शामिल नहीं हे सके थे, उनके भी शामिल करने का अव- 
सर बिस्पाक देख रहा थां। अत में सन्‌ १८७० में एक 
बिल्लकुल मामूली सी बात पर बिस्माक ने फ्रांस से लड़ाई ठान 
दी श्रार बिना किसी कष्ट के विजय प्राप्त करके अपना एकता 
का ध्येय पूरा किया । दक्षिणीय चार राज्यों को मिला लेने 
पर सन्‌ १८७१ में बिस्माक ने जमेन राज्यसंध का जमेन 
साम्राज्य में परिणत कर दिया। इस्रके लिये किसी विशेष 
'परिवतैन की भ्रावश्यकता नहीं पड़ी । प्रशिया का जो राजा 
पहले राज्यसंघ का प्रधान था, भ्रब वही जमेन सम्राट, कह- 
लाने लगा। राज्यसंघ की पाल्लिमेंट साम्राज्य की पाल्िमेंट 
है| गई और केंद्रीय राज्य कौर भिन्न भिन्न राज्यों का संबंध, सन्‌ 
१८६७ के मसविदे में कुछ थोड़ी रद्ोबदल करके, स्पष्ट कर 
दिया गया । इन छोटे मोटे परिवतेनों के अतिरिक्त सन्‌ 


( ७१ ) 

१८६७ की शासनप्रणाली ज्यों की त्यों रही | जमेनी में वह्दी 
शासनप्रणाली सन्‌ १€१८ तक प्रचलित थी । 

ऊपर हम बता द्वी चुके हैं कि नवीन शासनपद्धति के 
निर्माण होने के समय जमेन साम्राज्य में २५ राज्य शामित्र 
थे। जमेन साम्राज्य एक राज्यसंघटन था | किंतु यह राज्य- 
संघटन भ्रथवा राष्ट्रसंघटन श्रमेरिका प्रभ्न॒ति राष्ट्रसंघटनों से 
स्वेथा भिन्न था। जिस स्थान पर हम 'राष्ट्संघटन? शब्द 
प्रयुक्त करते हैं, उस स्थान पर हमारा एक भाव यह द्वोता 
है कि उस संघटन में सम्मिलित प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति तथा 
अधिकार समान होने चाहिए। परंतु जमेन राष्ट्रसंघटन में 
सववेत्र असमानतां ही असमानता विद्यमान थी। हम ऊपर 
बता ही चुके हैं कि प्रशिया इन राज्यों में खबसे बढ़ा 
था। प्रशिया की जनसंख्या जहाँ संपूण जमेन राज्य-संघटन 
का जनसंख्या की है थी, वहाँ अ्रन्य २४ जमेन राज्यों की जन- 
संख्या मिलकर हूं ही थी। इस दशा में प्रशिया तथा श्रन्य 
राज्ये। का संघटन शेर तथा सियारों के संघटन के सदृश था | 
इसका फल्न यह था कि वास्तव में प्रशिया हँ। संपूर्ण जमेन 
सघटन का शाखक था जिसमें सल्लाह के लिये उसने अन्य 
राष्ट्रों को भी सम्मिलित कर लिया था। प्रशिया फा एक 
सबसे बड़ा ल्ञाभ तो यह था कि उसका राजा ही जमेनी का 
सम्राट था। दूसरा लाभ यह भी था कि उसके ही सब से 
अ्रधिकत सभ्य राष्ट्सभा ( बुंदाख्नेत ) में थे। जमेन प्रति- 
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निधि सभा में पास किया हुआ कोई प्रस्ताव राष्ट्रसभा में 
केवल १४७ विराधो सम्मतियों से ही रद्द किया जा सकता 
था। राष्ट्रभा में प्रशिया के १७ सभ्य थे। इस प्रकार 
प्रतिनिधि सभा के किसी प्रस्ताव का पास करने या न 
करने में उसका अकेले ही कितना हाथ था, यह किसी से 
छिपा नही है । इन सब अधिकारों फे अतिरिक्त, स्थलसेना, 
नौसेना, कर आदि संबंधों नियमों क॑ पास करवाने में या न 
करवाने में उसे विशेष अधिकार प्राप्त था । संपूर्ण जर्मन 
सेनाओं का सेनापति प्रशिया का राजा ही था । 
प्रतिनिधि सभा कं प्रतिनिधिये। का चुनाव गुप्त रीति से 
साम्राज्य की जनता द्वारा होता था। जनता ही प्रतिनिधि 
सभा में पअ्पने प्रतिनिधि भेजती थी। 
चुनने का भ्रधिकार २५ व से अधिक 
अवस्थावाले का ही था; पर॑तु यदि कोई व्यक्ति पच्चीख वर्ष 
की श्रवस्था का होकर भी राज्यकर्मंचारी होता था, दरिद्र या 
इस काये के अयोग्य होता था ते। उसे प्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार नहीं था । शासनपद्धति क॑ निर्माण काल में प्रति एक 
लाख जनसंख्या के कंवल एक ही प्रतिनिधि भेजने का नियम 
था| उस समय इस नियम के अनुसार जिन जिन स्थार्ना तथा 
नगरों का जितने सभ्य भेजने का अ्रधिकार मिल्ला, वही श्रेत 
तक चल्ञा भ्राया, यद्यपि कई स्थानों तथा नगरों की जनसंख्या 
बेहद.बढ़ चुकी थी । शासनपद्धति के नियमों के द्वारा इसमें 


प्राचीन प्रतिनिधि सभा 
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परिवर्तन नहों हो खकता था। इसका हेतु यह था कि 
जनसंख्या में वृद्धि किए हुए शहर इत्यादि अधिक संख्या 
में अपने प्रतिनिधि न भेज सके; क्योंकि शहर की ओर से 
प्राय: समष्टिवादी या अति उदार विचार के व्यक्ति प्रति- 
निधि सभा में प्रतिनिधि बनकर पहुँचते थे। यह राज्य को 
कब अभीष्ट हा सकता था ९ 

प्रतिनिधि सभा के सभ्यों को वेतन देना बिस्मारक को 
अभीष्ट न था। यह भी इसलिये कि प्रतिनिधि सभा का 
सभ्य होना भी कहीं जनता के लिये एक पेशा न बन जाय 
श्रैर जीविका का एक साधन न समभा जाय । जमैन प्रति- 
निधि सभा को नियम संबंधो प्राय: सभी श्रधिकार प्राप्त थे । 
इसके सभ्य अपना प्रधान श्राप ही चुनते थे | प्रतिनिधि 
सभा के कार्येक्रम का समुचित रीति पर चलाने के लिये जिन 
जिन नियमों को विशेष श्रावश्यकता होती थी, उन्हें वे स्वयं 
ही बना लेते थे । प्रतिनिधियों का चुनाव समुचित रीति पर 
हुआ है या नहीं, इस बात का निरीक्षण भी प्रतिनिधि सभा 
के सभ्य ही करते थे | 

प्रतिनिधि सभा के लिखित अधिकार बहुत ही अधिक 
थे। कोई नियम राज्यनियम नहीं हो सकता था जब 
तक कि उसमें प्रतिनिधि खभा की सहमति न दे। । साम्राज्य 
का भावी आयव्यय, जातीय ऋण, तथा नियमों के साथ 
संबंध रखनेवाली संधियों का प्रतिनिधि सभा द्वारा पास किया 
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जाना आ्रावश्यक था। यह सब होते हुए भी प्रतिनिधि सभा 
की शक्ति इतनी श्रधिक नहीं थी, जितनी कि कागज पर लिखी 
हुई प्रतीत होती थी । आयब्यय ते वषध में प्राय: एक बार 
ही पश होता था। करसंबंधी नियमों को बदलना प्रतिनिधि सभा 
क हाथ में नहीं था। इसमें जमेन राष्ट्सभा की स्वीकृति का 
होना अ्रावश्यक था। इस शासन-प्रणाली के अखीर दिनों 
में तो प्रतनिधि सभा का एक मुख्य काये यही था कि वह 
राष्ट्र सभा तथा महामंत्रो ( चांसलर ) द्वारा पेश किए हुए 
प्रस्तावों का विचार करे तथा उन्हें स्वीकार करे अथवा उन 
प्रस्तावों को जिन स्थानों पर उसे सुधारना अभीष्ट हे।, सुधार 
दे। सारांश यह्द “कि एक मात्र प्रतिनिधि सभा नियम या 
शासन में जमेन राजनीति को चल्नाने या बदलने में खमथे नहीं 
थी । प्रतिनिधि सभा के महत्त्व को श्रत्यंत कम कर देनेवाली 
बात यह भी थी कि जमेन राष्ट्र सभा जब चाहे, तब सप्राट की 
सम्मति लेकर प्रतिनिधि सभा को बर्खास्त कर सकती थी, 
तथा ख्राम्राज्य को पुनः नए सिरे से प्रतिनिधियों के चुनने के 
लिये बाध्य कर सकती थी । 

शासन-पद्धति के नियमों के प्रनुसार प्रतिनिधि सभा के 
सभ्य राजकीय प्रबंध पर प्रश्न कर सकते थे, परंतु विचित्रता 
यह थी कि वे प्रश्न किससे करते ? कोन संपूशे प्रबंध का एक- 
पात्र जिम्मेवार था? राष्ट्र सभा के सभ्य तथा महामंत्रो प्रति- 
निधि सभा में जाते थे, परंतु वे भी प्रांतीय राष्ट्रों के प्रतिनिधि 
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क रूप में ही, न कि राजकीय शधिकारी के रूप मे । प्रायः 
प्रतिनिधि सभा में राजकीय प्रबंध आदि पर किए हुए श्राक्षेपों 
का उत्तर मद्दामंत्रो ही दे देता था। यदि उप्तकी इच्छा स्वयं 
उत्तर देने की न होती ते वह अपने प्रतिनिधियें| द्वारा उन 
ग्राक्तेपों का समाधान करवा देता था | पचास'सभ्यों की यदि 
सम्मति हो जाती, तब ते किसी एक प्रश्न पर बाद विवाद देर 
तक किया जा सकता था। परंतु यहाँ पर यह न भूलना 
चाहिए कि जो कुछ भी वाद-विवाद में निशेय हे।ता, उस पर 
काये करना महामंत्रो तथा डसके मातहतों के लिये आवश्यक 
नहीं था। इस दशा में प्रतिनिधि सभा जमेन साम्राज्य की नीति 
की प्रकाशक या प्रेरक नहों कही जा सकती थी। प्रतिनिधि 
सभा चाद्दे विरुद्ध क्यों न हो जाय, महामंत्रो अपना पद छोड़ 
नहों देता था, न वह यही अनुभव करता था कि जमेन प्रतिनिधि 
सभा की सम्मति पर चलना उसका कोई कतंव्य ही है। 
प्रतिनिधि सभा पर जो कुछ लिखना था, वह लिखा जा चुका | 
भ्रब हम जमेन राष्ट्र सभा का कुछ वणन करेंगे । 

प्राचीन राष्ट्र सभा ( बुंदास्नत ) ही जमेनी में प्रबंध- 
नियमें।, न्याय तथा जमेन राजनीति की प्रकाशक थी । इसमें 
भिन्न भिन्न जसेन राज्यों तथा खतंत्र 
नगरों की अंतरंग सभा की ओर से प्रति- 
निधि आते थे । कुछ सभयों की संख्या ५८ हा जाती थी । 
इन सभयों को राष्ट्र सभा में जाकर अपने अपने राष्ट्रों की ही 


प्राचीन राष्ट्र सभा 
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सम्मतियां देनो पड़ती थीं, चाहददे वे स्वयं उस सम्मति क 
विरुद्ध ही क्‍यों न हों। वे वहाँ जाकर अपनी सम्मति 
नहीं द सकते थे । ५८ सम्मतियों में प्रकल प्रशिया के पास 
बीस समभ्मतियाँ थीं। इससे उसकी शक्ति कितनी अधिक 
थी, यह स्पष्ट ही है। जमन साम्राज्य का सम्राट प्रशिया का 
राजा ही द्वोता था, यह ते! बताया ही जा चुका है। शासन- 
पद्धति क॑ ग्रनुसार महामंत्री श्रेर चांसलर का नियत करना 
सम्राट के ही हाथ में था। वह प्राय: प्रशिया के ही किसी 
व्यक्ति को इस पद पर नियत करता था। महामंत्रो की 
कितनी शक्ति थी, यह हम आगे चलकर लिखे गे | किंतु यहाँ 
ता हमें यही बताना है कि जमेंन राष्ट्र सभा के सभापति 
का ब्रासन महाम त्रो ही ग्रहण करता था । 

अमेरिकन अंतरंग सभा फे सहरश जमेन राष्ट्रसभा कफ भी 
नियासक, शासक तथा न्याय संबंधी तीन काये थे । कोई 
नियम राज्यनियम नहीं हे! सकता था, जब तक कि राष्ट्र सभा 
की स्वीकृति न हो । इसमें संदेह नहीं है कि युद्ध के उद- 
घोषित करने में जमेन सम्राट का बड़ा भारी हाथ था, परंतु 
साथ ही किसी राष्ट्र पर सम्राट आक्रमण नहीं कर सकता 
था जब तक कि वह राष्ट्र सभा की स्वीकृति न लेले। 
राष्ट्र सभा, सम्रा _ की अनुमति से प्रतिनिधि सभा को बखोस्त 
करके नए सिरे से पुनः चुनाव के लिये प्रेरित कर सकती थी, 
यह पहले लिखा जा चुका है। अमेरिकन अतरंग सभा के 
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सट्ृश जमेन राष्ट्र सभा के ही हाथ में राज्याधिकारियों को 
नियत करना तथा विदेश से संधि आदि करना था| परंतु 
यहाँ पर इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि संधि श्रादि 
की मामले में राष्ट्र सभा का प्रतिनिधि सभा की श्रन्ञुमति 
अवश्यमेव लनी पड़ती थी । 

राष्ट्र सभा ही साम्राज्य के मुख्य न्यायाधीश, कर 
एंकत्र करनेवाले अधिकारी, तथा आयव्यय-विभाग के प्रबंध- 
कर्त्ता आदि को नियत करती थी । यदि एक राष्ट्र की दूसरे 
राष्ट्र से कल्दह हो! जाती ता उस दशा में राष्ट्र सभा ही 
न्याय-सभा का काम करती थी। सारांश यह कि जमेंन 
राष्ट्र सभा ही जर्मन राष्ट्र-संघटन की रक्षक थी, प्रत्येक 
राष्ट्र के अधिकारों को स्वरक्षित रखती थी और राष्ट्र 
संघटन या साम्राज्य के हित के लिये नए नए नियम 
भी बनाती थो । 

यदि किसी शासन-पद्धति संबंधे नियम पर राष्ट्र सभा 
के चोदह सभ्यों की विरुद्ध सम्मतियाँ होतीं ता वह प्रस्ताव 
राज्यनियम नहों बन सकता था ! इस नियम का तात्पये 
यह है कि राष्ट्र संघटन” संबंधी काई सुधार या परिवतन 
एकमात्र प्रशिया की सम्मति से ही गिर सकता था बत्रेरिया, 
सैक्सनी, वर्ट बर्ग ये तीनों छोटे छोटे राष्ट्र भी मिल्ककर वहों 
शक्ति प्राप्त कर सकते थे जो अ्रकंले प्रशिया की है। 
स्वतंत्र तार पर राष्ट्र सभा के सभ्य कुछ भी नहीं थे, क्योंकि बे 
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इस बात के लिये बाध्य थे कि वे अपने अपने राष्ट्रों की सम्म- 
तियों को हो राष्ट्र सभा में प्रकट करते । पर साम्राज्य की 
संपूर्ण शासन-ऋल को चलाने में उनका बड़ा भारी हाथ था | 
यहाँ पर एक बात श्रेर लिख देना हम आवश्यक समभते हैं 
कि राष्ट्र सभा की संपूर्ण कारवाई गुप्त तार पर होती थी तथा 
गुप्त ही रखी भो जाती थो। राष्ट्र सभा में पेश किए हुए 
विषय एक बैठक की समाप्ति पर सदा के लिये अधसमाप्त 
ही नहीं छोड़ दिए जाते थे। अखमाप्त विषयों को दूखरी 
बैठक में पुनः पेश कर दिया जाता था । इससे प्रत्येक विषय 
पर विचार समुचित रीति पर हो जाता था श्रौर कारवाई के 
गुप्त रखने से जमेन राष्ट्र संघटन में राष्ट्रों के पारस्परिक क्‍या 
भगड़े थे, इसका किसी को पता भी नहीं लगने पाता था | 
इसका परिणाम यह्द होता था कि दूसरे देश जमेन राष्ट्रों के 
पारस्परिक बवैमनस्य से लाभ नहीं उठा सकते थे और सब के 
सब जमेन राष्ट्र एक दूसरे से अत्यंत भ्रधिक जुड़े हुए तथा 
संघटित प्रतीत होते थे । 

प्राचीन जमेन शासन-पद्धति के प्रधान प्रधान भ्गों का 
वर्णन किया जा चुका है। न्यायान्नय का शासन-पद्धति से 
कहाँ तक संबंध है, यह किसी से छिपा 
नहीं है। राज्यनियमों के प्रचलित 
करने में न्‍्यायात्ञयों का बड़ा भारी भाग है। श्रतः श्रव 
हम कुछ शब्द जमेंन न्यायाक्षयों पर द्वी इस समय लिखेंगे | 


न्यायालय 
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जमेनी में भिन्न भिन्न राष्ट्रों के अपने अपने ही न्‍्यायात्ञय 
थे | उनके न्यायाधीश आदि श्रधिकारी वे राष्ट्र स्वय ही नियत 
करते थे तथा निर्णय भी उसी राष्ट्र के नाम पर किया 
जाता था। परंतु विचित्रता यह थी कि राष्ट्रीय न्यायालयों 
_ को साम्राज्य के नियमें। पर ही अपना झपना काये करना 
पड़ता था। साम्राज्य का अपना मुख्य न्यायालय भी था, जिसमें 
साम्राज्य के प्रति देशद्रोह करनेवाले व्यक्तियों के अपराधों का 
निणेय द्वोता था तथा साम्राज्य के नियम संबंधी वाद विवाद 
तथा संदेहों का निगोय किया जाता था | 

सम्राट, नौसेना तथा स्थलसेना का मुख्य सेनापति 
समभा जाता था और ग्रन्य राजक्रीय विभागों में राष्ट्र सभा 
के एक मात्र प्रतिनिधि का काये करता 
था। इस दशा में सम्राट को राष्ट्र- 
सभा की श्रमनुमति से ही काये करना पड़ता था | राष्ट्र सभा 
की अनुमति से सम्राट्‌ विदेशोय राज्यों के साथ युद्ध की उद्धो- 
पणा कर सकता था । संधि श्रादि करने में भी वह राष्ट्र 
सभा को शक्ति से बाहर नहीं था। सम्राट प्रतिनिधि सभा 
को बर्खास्त कर सकता था, परंतु उस्रमें भी उसे राष्ट्र 
सभा से पूछना पड़ता था । .राष्ट्र सभा द्वारा पास किए हुए 
नियमें। को सम्राट ही साम्राज्य में प्रचलित करता था और 
जमेन साम्राज्य, के मद्दामंत्रो को भी वही भ्रपनी श्रार से 
नियत करता था। खारांश यह कि सम्राट की शक्ति 


सम्राट्‌ तथा महामंत्री 
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अत्यंत परिमित थी श्रेर उस परिमित शक्ति में भी डसे राष्ट्र 
सभा का सदा ध्यान रखना पड़ता था | 

प्रतिनिधि सभा भें सम्राट, नद्दीं जाता था। महामंत्री 
भो वहाँ एक राज्याधिकारी के रूप में नहीं जाता था, अपितु 
राष्ट्र सभा के एक प्रतिनिधि के रूप में । इन सब बातों के 
हाते हुए भी सम्राट की शक्ति प्रशिया के राजा के तार पर 
पर्याप्त थी । प्रशिया की शक्ति राष्ट्र सभा में कितनी थी, यह 
पहले ही विस्तृत रूप से लिखा जा चुका है। सारांश यह 
कि जमेनी का सम्राट जहाँ सम्राट के तार पर बहुत ही 
अधिक परिमित शक्तिवाल्ला था, वहाँ प्रशिया के राजा के तार 
पर उसकी शक्ति बहुत द्वी अधिक थी । 

जमेनी में कोई मंत्रिसभा नहों थी। राष्ट्र संघटन का 
एकमात्र प्रबंधकर्ता महामंत्री हो था। साम्राज्य में संपूर्ण 
राज्याधिकारी इसी क अधीन कट्ठेे जाते थे। इसके समान 
ग्रधिकारवाला कोई नहीं था। महाम'त्रो की इस प्रकार 
की उच्च स्थिति बिसस्‍्माके की अपनी योग्यता के कारण ही 
कहो जा सकती हैे। बिस्माक सब राज्यकाये स्वयं हो 
करना चाहता था । उसे यह अभोष्ट न था कि उसके काये 
में विन्न डालनेवाले अन्य बहुत से साथी उत्पन्न हो जाये । 
प्रशियन मंत्रिसभा का उसे पूरा पूरा अनुभव था, जिसमें 
प्रत्येक मे त्री अपने अपने विभाग में बिलकुल स्तंत्र था, तथा 
जहाँ मंत्रियों का पारस्परिक सेल भी न था। यही अवस्था 
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बह्द जमेन साम्राज्य में नहीं लाना चाहता था। बिस्मसाक को 
इस बात से घृणा थी कि वह एक नह मंत्रिसभा बनाकर अपने 
आपको परतंत्रता में डाल दे । बिस्माक जेसा उच्च विचार का 
व्यक्ति भत्ञा कब मंत्रिसभा में जाकर प्रत्येक मंत्रो का अपने 
कार्यो ' का श्राचित्य तथा अनीचित्य समभ्काना पसंद कर सकता 
था? इन खब कारणों से बिस्माक ने ऐसे विभाग का निर्माण ही 
नहीं किया जिसके कारण भविष्यत्‌ में उसे कठिनाइयाँ भेल्लनी 
पड़े । श्रपनी शासनपद्धति के अनुसार शासन के निरीक्षण तथा 
प्रबंध का भार उसने राष्ट्र सभा के हाथ में दिया और विदेशी 
विभाग तथा सैन्यविभाग का उत्तरदायित्व जमेन साम्राज्य की 
ओ।र से प्रशिया के राजा के हाथ में दिया, क्योंकि यद्द कार्य 
एक ही व्यक्ति के हाथ में होना उचित था| महामंत्री ने स्वयं 
अपने आपको प्रशिया के एक राज्याधिकारी का रूप दिया, 
जिसका उत्तरदायित्व सम्राट फे प्रति था, न कि जनता के प्रति। 
यही कारण है कि महाम त्री के प्रस्तावों के विरुद्ध प्रतिनिधि 
खभा की सम्मतियों के होने पर भी महामंत्री कभी पदत्याग 
नहीं करता था। प्राय: ऐसे अवसरों पर मह[मंत्रो प्रतिनिधि 
सभा की बेठक उठाकर दूसरी बार चुनाव के लिये प्रेरित 
करता था। इस विधि द्वारा महामंत्री प्रायः सफल ही होता 
था तथा प्रपने प्रस्तावों का पास भी करा लेता था | 

महामंत्रो राष्ट्र खभा का प्रधान होता था और प्रतिनिधि 
सभा के वाद-विवादों में भी पूर्ण भाग लेता था । जमेन सम्नाट_ 

शा८-.६ 
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के सट॒श महामंत्रा के भा दो प्रकार के अ्रधिकार थे । कुछ 
अधिकार ते उसे साम्राज्य की ओर से प्राप्त थे; श्रार कुछ अधि- 
कार उसे प्रशिया के प्रतिनिधि* के तार पर भो मिले हुए थे । 

सम्राट_ की ओर से नियत किए जाने के कारण महामंत्री 
जर्मन साम्राज्य का एक बड़ा राज्याधिकारी होता था और राष्ट्र- 
सभा का प्रधान भो वहो होता था। महामंत्री हो राष्ट्र सभा 
में प्रशिया की ओर से प्रतिनिधि का काये भी करता ओर 
इस शअ्रवस्था में जब चाहे तब किसी प्रस्ताव पर प्रशिया 
की बीस सम्मतियां देकर सारी की सारी जमन राजनीति 
की बागडोर अपने हाथ में कर सकता था। राष्ट्र सभा में 
प्रशिया का प्रतिनिधि होने से प्रशियन मंत्रिसभा का प्रधान 
भी प्राय: मह।मंत्री ही होता था । 

बिस्माक के काल्लन सें महामंत्रो की शक्ति बहुत ही अ्रधिक 
हो गई थो । जमेनी में उस समय महामंत्री का जितने 
'काये करने पड़ते थे, उतने काये शायद ही किसी राज्याधिकारी 
को संसार में करने पड़ते हों । यही कारण था कि बिस्माके ने 
कुछ समय के बाद एक उपमंत्रो नियत किया जो उसकी 
बीमारी के दिनों में काये करता था | इसी प्रकार उपमंत्री की 
तरह अन्य राजकीय विभागों में भी उसने अस्थिर रूप से कुछ 
व्यक्तियां का नियत किया जे! उस समय उस विभाग का काये 
चलाते थे जब बिस्माकक, काये अधिक होने से, उन विभागों 
पर ध्यान न दे सकता था। सारांश यह कि बिस्माक 
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ने साम्राज्य का सँपूर्ण भार अपने ऊपर ले लेना स्वीकृत कर 
लिया; परंतु उसने मंत्रिविभाग का इसलिये निर्माण न किया 
कि कहीं उसके काये में विप्न न पड़े। बिस्मार्क क॑ अनंतर 
महामंत्री की शक्ति जम॑नी में कम हो गई; और वह किस 
प्रकार कम हो गई, यही हम अब दिखाने का यत्न करेंगे | 
जमेनी की प्राचीन शासन-पद्धति में महामंत्री की शक्ति 
पथा उसका काये ध्यान देने याग्य है। सम्राट तथा प्रति- 
निधि सभा के साथ उसी का सीधा संबंध 
कहा जा सकता था। राष्ट्र सभा के 
साथ मद्दामंत्रो का कितना धनिष्ठ संबंध था, यह भी दिग्याया 
जा चुका है। इन सब कार्यों का कर्ता धर्ता यदि एकमात्र 
महामंत्री ही हो तो उसे अनंत कठिनाइयाोँ का सामना करना 
पड़ जाय, क्योंकि संपूर्ण साम्राज्य का उत्तरदायित्व एकमात्र 
उसी पर आ पड़े | परंतु ऐसा नहीं है। नोविभाग, विदेशीय 
विभाग तथा कुछ मुख्य मुख्य सेना संबंधी पदाधिकारियां के 
नियत करने आदि के काये का छोड़कर अन्य शेष सब कार्यों 
में उसे पयोप्त सहायता मिल जाती मद्दामंत्री के पास 
राष्ट्रीय प्रबंध तथा कार्यो' के निरीक्षण का भार ही बहुत कुछ 
रह जाता था। सम्राट या राष्ट्र के कोई राजा भी महामंत्रो 
के पद पर अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट कर सकते थे | प्रतिनिधि 
सभा तथा राष्ट्र सभा में महामंत्रो की शक्ति बहुत परिमित थी । 
इसमें संदेह नहीं कि महामंत्री ही राष्ट्र सभा का प्रधान 


महाम त्री की शक्ति 
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होता था, परंतु वहाँ उसका शभ्रधिकार नाम मौँत्र का होता था । 
प्रशिया की ओर से बाोक्लने तथा सम्मति देने का छोड़कर 
राष्ट्र सभा सें महामंत्री का कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं था । 
साम्राज्य की नीति चल्लाने में उसका कुछ भी हाथ नहीं 
था। राष्ट्र सभा में जाकर महामंत्री कहीं खिलोना ही न हो 
जाय, भ्रत: उसे प्रशिया की ओर से प्रतिनिधि चुन लिया जाता 
था। परंतु इस दशा में भी उसकी क्या शक्ति कह्टी जा सकती 
थी जब कि उसे प्रशियन राष्ट्र की सम्मति ही वहां पर देनी 
पड़ती थी । इतना ही नहीं, यदि कहीं प्रशियन मंत्रिसभा 
का मद्दामंत्रो से किसी नियम के विषय में कंगड़ा हो जाता, 
तो मद्दामंत्रो की शक्ति श्रौर भी कम हो सकती थी । परंतु 
प्राय; ऐसा नहीं हाता था | 

ऊपर हम देख चुके हैं कि प्राचीन जमेन शाख्न-प्रणाली 
में मद्दामंत्री की शक्ति बहुत ज्यादा थी । परंतु भूतपूवे केसर 
विलियम द्वितीय के जमाने में यह उतनी न रह सकी। 
इसका बहुत कुछ अंश सम्राट ने अपने द्वाथ में से लिया झरोर 
महामंत्री के पास वास्तव में बहुत थेड़ी शक्ति बच पाई | यह 
बात किस प्रकार हुई, यह दम नीचे लिखते हैं । 

बिस्माक के पदत्याग करने पर विलियम द्वितीय ने केप्रिवी 
नामक महाशय को महामंत्री बनाया । केप्रिवी वित्षियम 
की सम्मति पर चलनेवाल।! व्यक्ति था, श्रत: विलियम ने इसे 
प्रशियन खभा का प्रधान भी बना दिया। परंतु १८<२ में 
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पाठशाला संबंधी प्रस्ताव पर कुछ झगड़ा हुआ, जिससे उसने 
प्रशियन सभा की प्रधानता छोड दो तथा वह एकमात्र महा- 
मंत्री के पद पर ही रहा। इस घटना का परिणाम यह हुआ 
कि महामंत्रो की शक्ति बहुत ही कम है! गई। विलियम ने 
भी इस समय यह अनुभव कर लिया था कि भिन्न भिन्न 
स्थानों पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के होने ही से उसकी शक्ति 
बढ़ सकती है। सभी स्थानों पर बिस्‍्माक की तरह एक ही 
व्यक्ति के हो जाने से उसको शक्ति प्रर बड़ा भारी धकक्‍का 
पहुँचता था । कैप्रिवी के एकमात्र महामंत्रो रद्द जाने से 
विलियम की शक्ति बढ़ गई। कैप्रिवी के महामंत्रित्व में 
बिस्माक का बड़ी चतुरता तथा बुद्धिमत्ता से खड़ा किया हुआ 
सारा महत्त मटियामेट हो गया। कोई समय था जब 
कि बिस्‍्माक ही जमेनी का एकमात्र कर्ता धर्ता था, परंतु अब 
वह दशा न थी । बिस्माक ने बहुत अधिक परिश्रम करके 
महामंत्रो के पद की जो शरक्तियाँ बढ़ाई थीं, वे सबकी सब 
विलियम की बुद्धिमत्ता से काफूर हो! गईं । महामंत्री का 
प्रतिनिधि सभा में भी वह वल्ल न रहा जो उसका उस 
समय था जब कि वह संपूर्ण साम्राज्य की शक्ति का प्रतिनिधि 
था। महदामंत्रो के प्रशिया की प्रधानता छोड़ने से उसकी 
शक्ति दो स्थानों में विभक्त हो गई। सम्राट की शक्ति इस 
विभेद से बहुत ही अधिक बढ़ गई । इतना होने पर भी 
यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि सम्राट साम्राज्य कौ 


( ८६ ) 

सभाओ्रों में खयं नहीं जा सकता था तथा वद्द सीधे तार पर 
प्रतिनिधियों को प्रभावित करने में सबवेथा असमथे था, श्रतः 
वह स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता था। महामंत्री कैप्रिवी 
तथा प्रशियन प्रधान पूलन्बर्ग का पारस्परिक विरोध था | 
१८८४ में यद्ट विराध यहाँ तक बढ़ा कि उनका मिल्ककर काम 
करना अ्रत्ंभव हो गया। सम्राट ने बुद्धिमत्ता से दोनों का 
ही पदच्युत कर दिया तथा होहन्लाही शिलि फरटे का दोनों 
पदों का अधिकारी बनाकर सारे राष्ट्र की बागडोर अपने द्वाथ 
में कर ली | प्रिंस बिस्माक ने जिस समय दोनों पदों का 
अपने हाथ सें लिया था, उस समय उसका उद्देश्य अ्रपनी 
शक्ति का बढ़ाना था। परतु विलियम द्वारा महामंत्री का 
दोनों द्वी पद दिलवाने से विलियम की शक्ति बढ़ गई। इस 
शासनपद्धति में सम्राट के द्वारा महामंत्री का नियत किया 
जाना जहाँ सम्राट की शक्ति को बढ़ाता था, वष्दों खम्राट का 
'साम्राज्य का संपूर्ण काये महामंत्रो द्वारा ही कराना उसे 
स्वेच्छाचारी होने से रोकता था। सम्राट्‌ का महामंत्री के 
साथ क्या संबंध था, यद्द विस्तृत रूप से दिखाया जा चुका 
है। प्रब हम यह दिखाने का यत्न करेंगे कि सम्राट्‌ का 
जनता के प्रतिनिधियां के साथ क्‍या संबंध था। 

प्रतिनिधि-सभा की सम्मति पर ही सम्राट्‌ को झराधिक 
सहायता मिल सकती थी, अन्यथा नहीं । यदि सम्राट प्रति- 
निधि-सभा की सम्मति पर न चले तो उसे प्रतिनिधि-सभा 


( ८७ ) 

आशिक सहायता देना बंद कर सकती थी | धन बिना सम्रांट्‌ 
का खाम्राज्य का शासन करना बहुत कठिन था । जमेैंन प्रति- 
निधिसभा में सभ्य बहुत से दल्लों में विभक्त थे । इस दशा में 
प्रतिनिधि सभा का सम्रोट्‌ को श्रपनी इच्छा पर चला लेना 
बहुत कुछ कठिन था । क्‍योंकि सम्राट कुछ दल्लों को अपनी 
ओर करके जे। चाहे, कर सकता था तथा पयांप्त आथिक 
सहायता भी प्राप्त कर सकता था। सारांश यह कि जमेनी 
में सम्राट की शक्ति लोक सभा फे दल्नों पर निभर रहती थी | 

हम जमेन साम्राज्य की शासन-पणालो का वणन कर चुके 
हैं। यह भी विश्तारपूवेक दिखा चुके हैं कि शासन-प्रणाली में किन 
किन अंगों की कितनी कितनी शॉक्ति थो | किंतु नवीन शासन- 
पद्धति पर लिखने से पहले हम प्रशिया की प्राचीन शास न प्रयालो 
का कुछ वन किए बिना नहीं रद्द सकते। प्रशिया की शासन- 
प्रणाली लिखने के बाद अगले परिच्छेद में हम जमेनी की 
अवाचोन शासन-प्रणाली का वन करने का यत्र करेंगे ! 

प्रशिया 

१८४८ की जमेन क्रांति के भ्रनेतर १८४५० की ३१ जन- 
बरी को राजा ने प्रशिया की वत्तमान कालीन शापरन-पद्धति 
का स्वीकार किया। किंतु अत तक 
भी प्रशियन उदार दक्षवाल्ञों की यह 
सम्मति रद्दी कि उनकी शास्न-पद्धति 
में' वद स्वातंत्रय नहीं है जो कि वे चाहते हैं। यह क्‍यों ९ 


प्रशियन शासन- 
पद्रति का उूव 


( 5) 


इसका कारण यह है कि जाति में जब यह शासन-पद्धति प्रच- 
लित की गई, उस समय उसमें वह शक्ति न थो जिससे वह 
राजा का किसी काये फे लिये विशेष रूप से बाध्य कर 
सकती । विचित्रता ते यह है कि प्रशियन शासन-पद्धति में 
जे। नियम-घाराएं थों, प्रजा के निःशक्त होने से राज्य उन पर 
भी काये नहीं करता था तथा बहुत सी बातें में स्रेच्छाचारी 
था। दृष्टांत के तार पर शासन-पद्धति के अनुसार जनता की 
शिक्षा में राजा का हाथ नहीं दो सकता था, परंतु चिर- 
काल से इस विषय में जनता ने कुछ भी ध्यान न दिया तथा 
इस्र विषय में कोई नियम तक न बनाया । परिणाम यह 
हुआ कि प्रशिया में राजा की आज्ञा के बिना एक भी जातीय 
विद्यालय नहीं खोला जा सकता था। यद्यपि खुले मैदान 
बहुत से निःशल््र मनुष्य एकत्र हे सकते थे, परंतु प्रत्येक 
समिति के लिये जनता का पुलिस को सूचना देनी पड़ती थी । 
सबसे अधिक आश्चये की बात ते। यद्द थी कि पुलिस प्रत्येक 
प्रकार की समिति में कारवाई सुनने के लिये जा सकती थो 
श्र जिस समिति का चाहे, बखोस्त भो कर सकती थी | 
इसमें संदेह नहों है कि स्थानीय स्वराज्य ( [.0०८७] 5०॥- 
(0श९४०0676 ) तथा न्याया्रयों के कारण कुछ ख्तंत्रता 
बढ़ गई थो, परंतु वास्तव में जनता की वैयक्तिक तथा राज- 
नीतिक स्वत त्रता बहुत कुछ प्रतिबद्ध सी ही थी। प्रशियन 
शासन-पद्धति की नियम-धाराश्रें के अनुसार जातीय सभा 


( पर्च ) 
तथा राजा द्वारा नियम शीघ्र ही- बनाए जा सकते थे | 
किसी प्रस्ताव के राज्यनियम बनने के लिये वहाँ «दे बार 
सम्मतियाँ ली जाती थीं जिनका पारस्परिक अतर २१ 
दिन का होता था । 
प्रशियन राष्ट्र का श्रधिपति राजा ही समझा जाता था, 
यद्यपि शासन-पद्धति के अनुसार उसकी शक्ति बहुत कुछ परि- 
मित थी । राजा का उत्तराधिकारी उसी 
के वंश का कोई पुरुष होता था । 
प्रशिया में स्री राज्य पर नहीं बेठ सकती थो । राज्यनियम 
के बनने के लिये जातीय सभा की स्वीकृति आवश्यक थी 
ग्रेर राजा के हस्ताक्षर भी होने आवश्यक थे। राज्याधि- 
कारियां को नियत करना प्रशिया के राजा के हाथ में था। 
राजा ही वहाँ भिन्न भिन्न व्यक्तियां को मानसुचक उपाधियों 
दिया करता था । 
प्रशिया की शास्नन-पद्धति के पश्रनुसार राजा क॑ प्रत्येक 
काये पर किसी न किसी मंत्रो के हस्ताक्षर का होना आवश्यक 
था। मंत्री ही पर राजा के कार्यों का 
उत्तरदायित्व था! पर तु यहाँ पर इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंत्रियों का डपरिलिखित 
उप्तरदायित्व राजा के ही प्रति था, न कि प्रजा के प्रति | प्रशि- 
यन मंत्रियों तथा उनके प्रतिनिधियों को राज्य की दे।नों सभाओं 
में बोलने की पूरे स्॒तंत्रता थी | मंत्री लोगों के प्रति सभाओं 


राजा 


मंत्नरिसभा 


( <० ) 

की विरुद्ध सम्मति भी हो जाय, ते भी वे लोग अपना पद 
त्याग नहीं करते थे । यह इसी लिये कि मंत्री लोग राजा के 
कमंचारी होते थे, न कि प्रजा के। देशद्रोह, घूस तथा 
शाखन-पद्धति के अतिक्रमण संबंधी कुछ देष यदि सभा 
में मंत्रियां पर लगाए जाते तो उनका दंड मिल सकता था। 
परंतु दंड क्या दिया जाय, यह शासन-पद्धति की नियमधाराओं 
में नहीं लिखा हुआ था। इन सब स्वतंत्रताओं के होते हुए 
भो आय-व्यय समिति द्वारा प्रशियन मंत्रियां पर पर्याप्त बाधा 
लगी हुई थो । श्राय-व्यय समिति के सभ्य न्यायाधीशों 
क॑ सदृश मंत्रियों के शासन की सीमा से बाहर थे। इस 
समिति का काये राजकीय भिन्न भिन्न विभागों के आय-उ्यय 
का निरीक्षण करना था तथा उसकी सूचना जातीय सभा की 
देना था । इस दशा में जातीय सभा यदि किसी विभाग 
का अधिक धन देना न मंजूर करे, तो इस विषय में मंत्री को 
दबना पड़ता था ओर यह मंत्रियों पर पर्याप्त बाधा थी | 

प्रशियन मंत्रिसभा के प्रधान मंत्री का अपने साथियों 
पर एक भी अ्रधिकार नहीं प्राप्त था ओर न वद्द श्रपने विचारों 
पर दूसरे मंत्रियों को चलने क॑ लिये बाध्य कर सकता था | 
प्रशियन मंत्रिसभा का अगरेजी मंत्रिसभा से कुछ भी सादहृश्य 
नहीं था ! जिस समय देश पर विपत्ति पड़ी हा! श्रौर प्रति- 
निधि सभा की बैठक न दो, उस समथ मंत्रिसभा श्रस्थिर 
रूप से नवीन नियम बना सकती थी तथा देश में उन्हें 


( <*१ ) 


प्रचलित कर खकती था । परंतु प्रतनिधि सभा की बैठक 
के आरंभ होते हो मंत्रिसरभा का यह कतेव्य था कि वह उन 
नियमों का पास करवाकर स्थिर बना कछ्े। सामयिक प्रश्नों 
पर विचार करने क॑ लिये इसका साप्राहिक अ्रधिवेशन द्वोना 
अत्यंत आवश्यक था । मंत्रिसभा में बहुसम्मति से पास हुई 
किसी बात पर मंत्रियां का चलना श्रावश्यक नदह्ठीं था। इस 
प्रकार के काये से कंवल एक हो लाभ होता था। वह यह कि 
राजा का यह सूचना मिल जाती थी कि श्रमुक अमुक बातों 
पर मंत्रियों की बहुसंख्या की क्या सम्मति है। श्रशिया में 
मंत्रा लोग एक दूसर के भ्रधीन नहीं थे । वे अपनी हो सम्मति 
पर सदा काम किया करते शथे। यह पहले ही लिखा जा 
चुका दै कि प्रशियन मंत्रो एकमात्र राजा के हो प्रति उत्तरदायी 
था। राजा जिस मंत्रो से असंतुष्ट द्वाता, उसे प्रथक्‌ कर देता 
था। राजा मंत्रियों का उनकी शासन को शक्ति के कारण 
चुनता था, न कि विचार की शक्ति क॑ कारण । प्रशियन मंत्रो 
लोग अपने पेरों पर आप खड़े रहते थे । उन्हें किसी दूसर 
क॑ अपराध के कारण स्वय' गिरना नहों पड़ता था । 

प्राचोन प्रशियन शासन-पद्धति की आय-व्यय समिति तथा 
आधिक समिति का काये ध्यान देने योग्य है, अतः अब उसी 
पर कुछ लिखा जायगा | 

आय-व्यय समिति के सभ्यों का न्यायाधीशों के सदहदश 
ही अ्रधिकार प्राप्त था, यह हम अ्रभी लिख चुके हैं । राष्ट्रोय 


( हरे ) 


मंत्रिसभा की सम्मति के भ्रनुसार राजा आय-व्यय समिति के 
प्रधान का चुन लिया करता था। प्रधान जिन जिन व्यक्तियों 
को निर्देश करता था, उन्हीं व्यक्तियों को 
राजा आय-व्यय समिति के सभ्य के तार 
पर चुन लिया करता था। यह समिति 
सीधे तार पर राजा के प्रति ही जिम्मेवार थी। मंत्रिसभा से 
इसका उत्तरदायित्व संबंधो कुछ भी संबंध न समभकना चाहिए | 
यह समिति ही राज्य के संपूर्ण विभागों के आय-उयय की पड़- 
तात्ष किया करती थो तथा संपूर् कार्यो' की सूचना प्रतिनिधि- 
सभा में भेज दिया करती थी । यह ते हुआ आय-व्यय समिति 
का कार्य; अ्रव हम आशिक समिति के काये पर भी एक दे 
शब्द लिख देना आवश्यक समभते हैं । धन संबंधी भिन्न भिन्न 
राज्यनियमें। का जाति की आधिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ता 
है, इसका देखना इस समिति का काये था | आाधिक मामलों 
में प्रशिया का साम्राज्य की राष्ट्र सभा में किस ओर अपनी 
सम्मति देनी चाहिए, इसका निणेय भी यही किया करती थी । 
राजा के पास आधिक प्रस्ताव भेजने से पूबे वे इस समिति के 
पास भेजे जाते थे। इस समिति का काये एकमात्र सलाइ 
देना ही कहा जां सकता है। इसके बहुत से सभ्य पाँच 
व के लिये राजा द्वारा नियत किए जाते थे और ४५ सभ्य 
देश की भिन्न भिन्न व्यापारिक और व्यावसायिक समितियों 
द्वारा चुने हुए झाते थे | 


श्राय-व्यय समि 
श्‌ 
तथा आधिक समिति 


( ३ ) 


जातीय सभा तथा राजा मिलकर प्रशिया में राज्यनियम' 
बना सकते थे, यह पूवे ही लिखा जा चुका है। जातीय 
सभा लाडे सभा तथा प्रतिनिधि सभा 
का मिल्लाकर कट्दा “जाता था। प्राय: 
ये दोनों सभाएँ अपने अधिवेशन प्रथक्‌ प्रथक्‌ ही किया करती 
थीं। परंतु यदि काइ आवश्यक काये आ पड़ता था तो ये 
दे।नां, सभाएं जाति सभा के रूप में परस्पर मिलकर अपने 
अधिवेशन कर लेती थीं । वषे में जातीय सभा का एक बार 
बैठना आवश्यक था । राजा जब चाहे तब जातीय सभा को 
दूसरी बार चुनाव के लिये प्रेरित कर सकता था । 

जातीय सभा की नियामक शक्ति अति विस्तृत थी । कोई 
नियम राज्यनियम नहीं हो सकता था जब तक कि जातीय 
सभा की स्वीकृति न होती । वाषिक आय-व्यय , कर, जातीय 
ऋण आदि के विषय में इसकी स्वोकृति अत्यंत श्रावश्यक थी । 
जातीय सभा अपनी ओर से भी प्रस्ताव पेश कर सकती थी 
परंतु प्राय: मंत्रो लोग ही ऐसा करते थे । 

शासन पर जातीय सभा का प्रभाव बहुत ही न्यून था । 
जातीय सभा शासकों के काये के निरीक्षण के लिये अपनी 
“निरीक्षक खमिति” बेठा सकती थो | परंतु साथ ही राज्य 
अपने शाखकों का यहाँ तक रोक सकता था कि वे निरीक्षक 
समिति का किसी बात को भी सूचना न दें। मंत्रियों का कथन 
था कि जातीय सभा की भ्रन्य समितियों के सदश निरीक्षक 


जातीय सभा _ 
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समिति का भी उनसे कोई संबंध न हाना चाहिए। सारांश 
यह कि भिन्न भिन्न विभागों के शासन पर जातीय सभा भ्रपनी 
सम्मति प्रकट कर सकती थी, जिसका वास्तविक प्रभाव 
कुछ भो नहीं कहा जा सकता। जातीय संभा की दोनों ही 
सभाएँ अपने अपने प्रधान का अपने आप चुनती थीं । जमेन 
राष्ट्संघटन की जातीय सभा के सदृश ही इसकी बहुत सी बाते" 
थीं। उसी के सहृश इसका भो समभना चाहिए | 

प्रशियन प्रतिनिधि सभा में समभ्याों की संख्या लगभग ४३३ 
'थी। संपूर्ण प्रशिया अनेक जिलों में विभक्त था, जिनमें से प्रत्येक 
जिल्ले में प्रतनिधि सभा के सभ्य चुनने- 
वालों की संख्या नियत था। ३० वर्ष 
की उमर से अधिक उमरवाला व्यक्ति ही प्रतिनिधि के तार पर 
चुना जा सकता था । चुननेवालां के अपनी श्रपनी संपत्ति 
के अनुसार तीन विभाग थे। जो व्यक्ति संपूण कर का 
है भाग देते थे, वे प्रथम श्रेणी में गिने जाते थे। जा व्यक्ति 
अवशिष्ट १ भाग कर में देते थे, बे द्वितीय श्रेणी में गिने 
जाते थे। इसी प्रकार जो बचा हुआ तिहाई भाग कर में देते 
थे, वे तृतीय श्रेणी के व्यक्ति कहे जाते थे । प्रत्येक श्रेणी 
कुल भभ्यों का | स्वयं चुनती थो। इस प्रकार श्रेणियों 
द्वारा चुने हुए व्यक्तियों का राज्य की ओर से यह अधिकार 
प्राप्त था कि वे प्रधेनिधि सभा के सभ्यों का चुनाव करें । जब 
किसी सभ्य का प्रतिनिधि सभा में स्थान रिक्त हो जाता प्रा 


प्रतनिधि सभा 
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तब प्रतिनिधि सभा उसके स्थान पर किसी व्यक्ति को स्वयं 
नहों चुनती थी, अपितु उन चुननेवाल्ञों को हो सूचना भेज 
देती थी। वे ही चुनकर प्रतिनिधि सभा में सभ्य का भेजते 
थे। यह चुनने का नवीन नियम १८४८ में प्रशिया में आरंभ 
किया गया था। इस रीति से संपत्तिवालों का विशेष अधि- 
कार प्राप्त थे; परंतु निधनों तथा दरिद्रों के अधिकार भी 
छीने नहीं गए थे । 


चाथा परिच्छेद 
जम नी 
( गत परिच्छेद से आगे ) 
खर्वाचीन शासन-पद्धति 
पिछले परिच्छेद में हम जमेनी , की प्राचीन शासन-पद्धति 
का वर्णन कर चुके हैं। साथ ही हमने यह भी बताया 
है कि उस शासन-पद्धति में जर्मन सम्नाट्‌ का क्‍या स्थान 
था। जम॑न सम्राट, प्रशिया का राजा होने के कारण और 
मह्दामंत्रा को अपने काबू में कर लेने के कारण जमेंनी का सर्वे- 
सर्वा ही हो! गया था | 
विल्लियम द्वितीय, जे जमंनी का आखिरी सम्राट था, 
बड़ा बुद्धिमान, चतुर तथा परिश्रमी था। उसकी उमंगे' नेपो- 
लियन तथा सिकंदर के सदृश थीं। उसने बिस्माक से शक्ति 
लेकर अपने हाथ में की और जमेन साम्राज्य की वृद्धि में दत्त- 
चित्त हुआ । राजनीतिक शक्ति के सद्दारे उसने जमेनी की 
नौशक्ति तथा स्थलशक्ति बढ़ाई । विद्या, विज्ञान तथा व्यापार 
व्यवसाय की उन्नति में भी उसने विशेष ध्यान दिया । 
विल्लियम केसर की “शक्तिवृद्धि से फ्रांस भयभीत था। 
छिपे छिपे उसने इंग्लैंड से मित्रता की। रूस के जार का 
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भी उस्रने जमंनी के विरुद्ध उत्तेजित किया। टद्वेषाग्नि शने: 
शने: बढ़ती गई । 

इधर जमेनी में समष्टिवादी दलवाल्ले राजकीय सुधार की 
आवाज उठा रहे थे । वे जनता के प्रति उत्तरदायी मंत्रिसभा 
स्थापित करना चाहते थे और प्रशिया को प्रतिनिधि चुनने की 
विधि और।र रीशटेग के सभ्यों में हेर फेर करने की आवाज उठा 
रहे थे । विलियम केसर ने इस आंवाज का शांत करने के 
लिये भ्रच्छा श्रवसर पाया । सन्‌ १८१४ के अगस्त में उसने 
युद्ध आरम्भ कर दिया। कुछ काल के लिये जनता का 
आंदेलन बंद हो गया । जब तक जमेनी विजय प्राप्त करता 
रहा, तब तक ते सब जम॑न जी जान से लड़ाई में लगे रद्दे; किंतु 
जब अंत में भाग्य का पलड़ा जमेनी के विरुद्ध कुकने लगा, तच 
जमेनें का धीरज जाता रहा । खाने पीने तक के लिये जर्मन 
मुहताज हो रहे थे । ऐसी श्रवस्था में जनता ने फिर राज- 
नीतिक आंदेलन खड़ा किया । पहले ते अधिकारियों ने इसे 
सख्ती से दबाने का प्रयज्ञ किया । किंतु इसका कुछ नतीजा 
नहों निकला । आखिर को सरकार ने धाषणा की कि जमेनी 
का कुछ सुधार दिए जायेंगे, परंतु वे लड़ाई के खतम द्वोने फे 
पहले काये में नहों लाए जायेंगे । 

इसी बीच कुछ ऐसी मार्क की घटनाएँ हुई जिनसे जन 
जनता और भी उत्तेजित हो। उठी श्लौ।र स्थिति सरकार के काबू से 
बाहर हो गई | पहली घटना ते। माच १€१७ की रूस की क्रांति 
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थी और दूखरी जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में अमेरिका का पदा ण , 
रूस की क्रांति ने जमेनी की जनता का इस बांत के लिये उत्सा- 
हित किया कि जिस प्रकार रूस ने जार की रूस की गद्दी से 
उतार दिया, उसी प्रकार जर्मन जनता भी केसर को राज्य-पद 
से विहीन कर सकेगी |! यहाँ तक कि एक खमष्टिवादी दल्ष- 
वाला सभ्य रीशटेग के प्लेटफार्म पर चढ़कर यह घोषणा करने 
क्तगा कि जर्मनी में प्रजातंत्र राज्य अ्रवश्यमेव दागा । रीशरटेग 
में बड़े जारों के व्याख्यान द्वोने लगे, जे सब प्रचल्नित जम॑ंन 
शासनपद्धति के विरुद्ध थे। सरकार के पास सिवा रीश- 
टेग को बरखास्त करने के और कोई चारा नहों बचा | 

इसी प्रकार श्रमेरिका के युद्ध में सम्मिलित होने क॑ बाद 
जमेन जनता का विजय का रहा सहा विश्वास जाता रहा; श्रौर 
यदि कुछ विजय की भ्री आशा करते, तब भी यह तो स्पष्ट ही 
था कि लड़ाई का शीघ्र अंत नहीं द्वोगा। सरकार +ूूठी भ्ूठी 
जीत की खबरें देती रही, परंतु इससे भी लोगों का थैये नहीं 
बैंधा श्रौर उनकी उत्तेजना बढ़ती गईं । श्रव वे भ्रपनी गिरी 
हुई दशा के लिये वित्षियम केसर और सरकार को दोष देने 
लगे घर यह चाहने लगे कि शीघ्र ही इसका झंत हे! और 
जम॑नी में प्रजातंत्र राज्य स्थापित हो । 

कुछ दिनों तक ते जमेन सरकार ने लोगों को भुलावे में 
रखा, किंतु श्रेत में जगह जगह जमंन सेना परास्त होने 
लगी श्रौर जमेनी फे छक्‍के छूट गए। सरकार ने एक दम 


( र्धर्द ) 


संधि की प्राथेना करते हुए अमेरिका के प्रधान महाशय विल्सन 
के पास तार पर तार भेजे । इधर समष्टिवादियों की माँग 
भी एक के बाद एक मंजूर की । महाशय विल्खन ने इस 
प्राथेना का जे। जवाब भेजा, उसका श्राशय यही था कि जब 
तक जमेनी अपनी शाखन-पद्धति बिल्कुल बदल न देगा, तब 
तक उसकी कोई सुनाई नहीं देगी । इस जवाब ने साम्राज्य- 
प्रेमियों की रही सही आशा तोड़ दी और जगह जगह से 
सम्राट्‌ का गद्दा से उतार देने ग्रौर पू्े रीति से प्रज्ञा का प्रति- 
निधिसत्तात्मक राज्य स्थापित करने की आवाज उठने लगी । 

यह दशा देख सम्राट्‌ गद्दी छेड़कर भाग गया और महा- 
मंत्रो के हाथ में सारा भार सौंप गया। महामंत्रो ने 
८ नवंबर सन्‌ १८१८ को सम्राट के पदत्याग की घोषणा 
कर दी । खय॑ं अपना अधिकार उसने समष्टिवादियों के 
नेता एबट को सौंप दिया। सम्राट हा्लेंड भाग गया; और 
यही उस्तके लड़कों ने भी किया | साम्राज्य के अन्य राजाओं 
ने भी अभ्रपना अपना अधिकार बिना किसी अड़चन के प्रजा 
को सोप दिया । 

शासन की बागडोर पाते ही एबट ने शीघ्र ही छः खब्यों 
की एक सभा स्थापित की और घेषणा की कि शीघ्र ही संपूर्ण 
जमेन राष्ट्र की एक प्रतिनिधि सभा बुलाई जायगी जे नवीन 
जमेन शासनप्रणाली का नि्मोण करेगी। यह छः सभ्यों 
की सभा काम-चलाऊ सरकार कहलाई | 


( १०० ) 


एबटे की घोषणा के अनुसार जनवरी सन्‌ १<१- में 
शासनप्रणाली निर्माण करने के लिये जमेनी की प्रतिनिधि सभा 
की बेठक हुई । इस सभा में कुछ ४२३ सभ्य चुने गए थे 
जिनमें ३< स्त्रियाँ थों। सभ्यों को चुनने में प्रत्येक बालिग खी- 
पुरुष का मत देने का श्रधिकार था। प्रगल्ले ही महीने में 
विआमर में, इस सभा ने शासनप्रणाल्लो बनाने का काये आरंभ 
किया । ३१ जुलाई सन १८१८ को यह काये पूरा दो गया, 
ग्रेर ११ दिन बाद ही नवीन शासन-प्रणाली काये रूप में 
परिणत हो गई । प्रतिनिधि सभा से पास होने के बाद यह 
जनता की राय कं लिये उसके समक्ष नहीं रखी गई । 

इस नवीन जमेन शासनप्रणाली ने जमेनी में राष्ट्रसघट- 
नाध्मक शासनपद्धति ही स्थापित की । हम पिछले परिषछेद में 
देख चुक हैं कि सन्‌ १€१८ के पूवे जमेन 
साम्राज्य भी राष्ट्रसंघटनात्मक राज्य 
कहलत्ताता था; किंतु वास्तव में इस राष्ट्रसंघटन में सच्चे राष्ट्र- 
संघटन का वषद्द सबसे प्रथम गुण नहीं था जिसके बिना 
हम किसी राज्य का ठीक तरह से राष्ट्रसंघटनात्मक नहीं 
कह खकते । वह यह कि जमेन राष्संघटन में जे जो 
राज्य शामिल थे, वे बराबर बराबर नहीं थे और न उनकी 
बराबर श्रधिकार ही मिले थे। प्रशिया सबसे बड़ा था 
ग्रेर इस कारण डस्रको विशेष अधिकार भी प्राप्त थे । 
नवीन जमेन शासनपद्धति के निर्माणक्ताओ्रें ने जमंनी को 


नवीन जमेन राष्ट्रसंघटन 
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सच्चा राष्ट्संघटनात्मक राज्य बनाने का प्रयत्न किया और 
उन्देंने प्रशिया का ६-७ छोटे छोटे राष्ट्रीं में विभक्त करने का 
इरादा किया । किंतु जनता का यह पसन्द न था। लोग 
प्रशिया का विभक्त करने को तेयार नहीं थे । फल्ल यह हुआ 
कि प्रशिया का राष्ट्र ते। जैसा का तैसा रहा, किंतु जर्मन राष्ट्र- 
संघटन में उसका अधिकार पहले जैसा अ्रपरिमित नहीं रह 
सका । उसके बहुत से अधिकार कम कर दिए गए। अब 
नवीन राष्ट्रसभा ( रीशख््रेत ) पर उसका इतना कब्जा नहां है 
जितना कि पुरानी बुंदेस्नेत पर था । 
यद्यपि ऊपर से देखने में नवीन राज्य राष्ट्रसंघटना- 
त्मक है, तथापि वास्तव में हम उसे राष्ट्रसंघटनात्मक नहीं 
..__ कद्द सकते | प्राचीन शासनपद्धति में 
भिन्न भिन्न राष्ट्र का रु कै 
शासन का मुख्य अधिकार भिन्न भिन्न 
राज्यों के हाथ में था और केंद्रोय सर- 
कार के द्वाथ में बहुत कम अधिकार थे । यदि केंद्रोय सर- 
कार बहुत बलशाली मालूम होती थी, ते इसका कारण यही 
था कि लोग सम्राट के अधीन केंद्रीय सरकार और प्रशिया के 
राजा के नीचे प्रशियन सरकार में कुछ भेद नहीं समभकते थे; 
क्योंकि, जेसा हम षता ही चुके हैं, प्रशिया का राजा और 
जमेन सम्राट्‌ एक ही व्यक्ति था श्रौर साम्राज्य में प्रशिया बहुत 
ही बड़ा था। किंतु इस नवीन शासनप्रणाल्ली के अनुसार अब 
शासन।धिकार भिन्न भिन्न राष्ट्रों से खिसककर केंद्रीय सर- 


राष्ट्रसंघवटन से संबंध 
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कार के हाथ में श्रा गया है। श्रब भिन्न भिन्न राष्ट्र संपूर्ण 
जमेन जनता की ही इच्छा पर राज्य करते हैं ओर फेवल उन्हीं 
से संबंध रखनेवाले विषय बहुत थोड़े हैं। कई ज्ञोग ते 
यह प्रश्न भी करते हैं कि नवीन जमेन-शासनप्रणाली को 
राष्ट्संघटनात्मक कहना ठीक दे झथवा नहीं ? यह ते सत्य 
हैं कि यदि केंद्रीय सरकार वीमर-शासनपद्धति द्वारा प्रदत्त 
सारे अधिकार जमाने लगे ते भिन्न भिन्न राष्ट्रों के श्रधिकार में 
कुछ भी नहीं बच रहेगा । उस अवस्था में भिन्न भिन्न राष्ट्र 
एक बड़े राष्ट्र के भिन्न भिन्न प्रांत के ही सहश हो जायेंगे, जिन्हें 
केवल अपनी केंद्रीय सरकार की आज्ञा ही मानने का अ्रधि- 
कार बच रहेगा । 
नई शासनप्रणाली के अंगों का वशेन करने के पहले हम 
यह बताना चाहते हैं कि नवीन शासनप्रणाली किस तरह 
बदली जा सकती है। पहले ते जमेन 
नह शासनप्रणाली पलिंमेंट की दोनें सभाएँ अपने अपने 
बम तब ७3० - बेटों से कोई अ्रदल बदल कर सकती 
सकती है डे 
हैं। किंतु यदि प्रतिनिधि सभा क॑ किसी 
प्रस्ताव पर राष्ट्रसलभा सहमत नहों होती, ते वह प्रस्ताव दे। 
हफ्ते बाद राज्यनियम बन जाता है, बशर्ते कि राष्ट्र सभा 
जनसम्मति के लिये उस प्रस्ताव का रोकना न चाहे | 
अगर जनसःम्मति के लिये वह प्रस्ताव रोक लिया जाता है श्रोर 
यदि उसे जनता पास्र कर दे ते वह राज्यनियम हो जाता है, 
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अन्यथा नहीं | दूसरे, जनता का खय॑ भी शासनपद्धत्ति के 
बदलने का प्रस्ताव करने का अधिकार है। इस प्रस्ताव का 
निशेय जनता ही करती है। परंतु यहाँ यह ध्यान रखना 
चाहिए कि जहाँ शासनपद्धति बदलने के लिये जनसम्मति त्रौ 
जाती है, वहाँ जितने कुल्न रजिस्टडे वोटर हैं, उनकी ही बहुसंख्य। 
देनी चाहिए, न कि उनकी जितने कि वास्तव में वोट देते हैं 

जमेन शासनपद्धति की सर्वप्रथम यही घोषणा है कि 
जमेंन राष्ट्रसंघटन प्रजा का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है और 
उसके सारे राजनीतिक अधिकार जनता से ही प्राप्त हैं। राष्ट्र- 
संघटन के प्रत्येक राष्ट्र का भी प्रजा का प्रतिनिधिसत्तात्मक 
राज्य होना आवश्यक है। इनको प्रजा के प्रति उत्तरदायी 
मंत्रिसभा रखनी द्वोगी श्रार अपनी व्यवस्थापिका सभा के प्रति- 
निधि चुनने के लिये सब बाल्िग स््री-पुरुषों को प्रत्यक्ष , किंतु 
गुप्त रीति से, मत देने का अधिकार ह्ोगा। प्रतिनिधि चुनने मे 
जनसंख्या का कुछ खास अनुपात रखना भी पश्रावश्यक 
होगा । उपयुक्त हद के अंदर प्रत्येक राष्ट्र को अधिकार है कि 
वदह्द चाहे जेसी अपनी शासनपद्धति निर्माण करे | 

हम ऊपर कद् आए हैं कि केंद्रोय सरकार के पास ही 
शासन के मुख्य अधिकार हैं। किंतु यह किस प्रकारे है? शासन- 
पद्धति के अनुसार कुछ निद्विष्ट शक्ति 
केंद्रीय सरकार को प्राप्त है प्रौर विशिष्ट 
शक्ति राष्ट्रों को प्राप्त है । किंतु अन्य राष्ट्संघटनात्मक राज्यों के 


शक्तिसंविभाग 
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मुकाबले जमेनी का शक्तिसंविभाग कुछ भिन्न है। अमेरिका में 
केंद्रोय सरकार का कुछ शक्ति प्राप्त है श्लरार इसक अंतर्गत 
जितने विषय हैं, वे सब करीब करीब एक से ही माहात्म्य के हैं। 
किंतु जर्मनी में ये विषय कई प्रकार के हैं। प्रथम श्रेणी के 
विषय बे हैं जिनमें केंद्रीय सरकार को पूणे प्रधिकार है श्र 
उनमें राष्ट्रीय सरकारों का बिलकुल हस्तक्षेप नहीं है। 
द्वितीय श्रेणी में वे विषय आते हैं जिनमें जब तक केंद्रीय सरकार 
कुछ इस्तक्षेप न करे, तब तक राष्ट्रोय सरकार को उन पर पुणे 
ग्रधिकार है। कुछ ऐसे विषय भो हैं जिनमें किसी विशेष अवस्था 
में केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय सरकार के मामलों में हस्तक्षेप 
करने का अधिकार है; अधथात्‌ ऐसे विपय बहुधा राष्ट्रीय सर- 
कार क ही अधिकार में हैं; किंतु विशेष श्रवस्था प्राप्त होने पर 
उन्हें केंद्रीय सरकार अपने हाथ में ले लेती है। इनके अति- 
रिक्त केंद्रीय सरकार को राष्ट्रोय सरकारों के लिये मूल सिद्धांत 
स्थापित करने का भी अधिकार है। इनके ऊपर राष्ट्रोय 
सरकार अ्रपनी श्रपनी इच्छा के अनुसार चल सकती है। 
ध्रत में केंद्रीय सरकार पर शासनपद्धति द्वारा कर लगाने के 
सटहश महत्वपूणो विषय में कोई विशेष रुकावट नहीं है। 
जो कुछ रुकावट है भी, वद्द यही है कि खच्चे करते वक्त 
केंद्रीय सरकार का उस खास राष्ट्र की भ्रावश्यकताओं की ओर 
ध्यान देना चाहिए जिसका रुपया वह खर्च करती है। 
जिन विषयों में केंद्रीय सरकार ( जमन रीश ) को ही पूर्ण 
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रीति से देखना पड़ता है, वे ये हैं --विद्देशसंबंधी, उपनिवेशसंबंधा, 
रक्षा, सिक्का चलाना, पोस्ट आफिस, तार, टेलीफोन, नागरिक 
तथा विदेशीय निवासी ( ए॥॥2408॥9 काते 40770९९), 
अ्रपराधियों का देशनिकाला देना, जमंन निवासियों का 
बाहर जाना और बाहरवालों का जम॑नी में श्राना ( ॥8- 
78॥07 काते पशशशांड/07 ) श्रैर बेचने के सामान पर 
कर लगाना ( 0७र्ती )। इनक अतिरिक्त जिन विषयों में केंद्रीय 
सरकार हस्तक्षप कर सकती है, वे बहुत हैं । इनमें सामाजिक 
भलाई ओर जातीय रक्षा संबंधों विषयों में एकता बनाए 
रखना मुख्य है। जिन विषयों में केंद्रीय सरकार को मूल 
सिद्धांत स्थापित करने पड़ते हैं, उनमें कर-संबंधो मुख्य है । 
अतः यह स्पष्ट है कि यदि केंद्रीय सरकार रतक्तो रत्तो अपनी 
शक्ति काम में लाने लगे ते राष्ट्रीय सरकारों के पाल बहुत 
ही कम शक्ति बच रहेगी । 

किसी राष्ट्रसेघटनात्मक शासनपद्धति में जब भिन्न भिन्न 
राष्ट्रों श्र केंद्रीय सरकार के बीच शक्तिसंविभाग होता है, 
तब यह साभाविक ही है कि एक ऐसी संस्था की भी स्थापना 
की जाय जो इस बात का निशेय कर सके कि कंद्रीय सरकार 
और राष्ट्रीय सरकार अपनी अ्रपनी हद से बाहर ते नहीं गई । 
कभी कभी दोनों सरकारों में इस विषय पर भगड़ा भी दो 
जाता है। इस भगड़े को दूर करने के लिये भ्रमेरिका में ते। 
बहा का सबसे बड़ा न्यायालय ही श्रधिकारी है, किंतु जमेनी 
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में वहाँ के सबसे बड़े न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं 
है। वहाँ इस प्रश्न के हल करने के लिये एक विशेष न्याया- 
लय है। इसमें प्रतिनिधि सभा तथा बड़े न्यायालय के ही 
सदस्य और न्यायाधीश बेठते हैं। इस विशेष न्यायालय का 
भ्रध्यक्ष प्रधान द्वारा नियुक्त किया जाता है | 
नवीन शासनप्रणाली के अनुसार जमेनी में एक कार्यकारिणो 
सभा, एक व्यवस्थापिका सभा श्रौर एक सदर न्यायालय 
( 80७.99०॥6 (१०४४ ) स्थापित हुआ है । 
राज्य का मुख्य अभ्रधिकार प्रधान को मिल्ञः 
है | प्रधान को चुनने के लिये श्रत्येक स्त्रो पुरुष को प्रत्यक्ष मत 
देने का अधिकार है। प्रधान की भ्रवधि सात वर्ष की होती 
है, किंतु वद्द पुन: भी चुना जा सकता है। जमेन शासनपद्धति 
के अनुसार यहाँ फोई उपप्रधान नद्दों चुना जाता ! जब कभी 
प्रधान की जगह खाली हो जाती है, तब उसका काये कानून के 
मुताबिक चलता रहता है। तुरंत ही नंया प्रधान चुना जाता 
है श्रार वह भी पूरे सात व के लिये प्रधान होता है । 
प्रधान के निवाचन की रीति भी ध्यान देने योग्य दे। 
लेकिन यह भी बता देना श्रावश्यक है कि शासनप्रणाली 
द्वारा काई विशेष रीति निदिष्ट नहीं की 
प्रधान चुनन की « सिर्फ यहां 
गई है। शासनपद्धति ते सिर्फ यद्दो 
निर्देश करती है कि प्रधान सारी जमेन 
जनता द्वारा चुना जायगगा। निवाचन की सारी रीति मुख्य 


प्रधान 
हैँ 


रीति 
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सरकार फे राज्यनियम के अनुसार है। जेस्ना नियम आज्ञ- 
कल्न प्रचलित है, प्रधान के निवाचन के लिये बहुधा दो बार 
चुनाव होता है। यदि पहले चुनाव में ही किसी व्यक्ति को 
बहुत ज्यादा वाट मिल जाये ता वह उसी निर्वाचन से 
प्रधान बन जाता है, परंतु जब उस्मेदवारों में किसी एक का 
विशेष बहुमत नहों होता, तब १५४ दिन बाद दुबारा चुनाव 
द्वोता है। इसमें जिसे बहुमत प्राप्त हो, वही प्रधान का पद 
ग्रहण करता है। 

प्रधान भ्रपनी अवधि से पहले भी पदत्याग करने क॑ लिये 
बाध्य किया जा सकता है। इसके दो तरीके हैं। पहला तेः 
सदर-न्यायालय में मुकदमा ([॥[0080॥77०070) चलाकर प्रोर 
दूसरा प्रतिनिधि सभा श्रार जनता के प्रस्ताव के द्वारा। प्रधान 
का पदच्युत करने का जमेनो का यद्द दूसरा तरीका बिलकुल 
नवीन ही है| अमेरिका में गवर्नर का जनता के प्रस्ताव द्वारा पद- 
च्युत किया जा सकता है, परंतु प्रधान का नहीं । जमंनी ही एक 
देश है जिसका प्रधान जनता के प्रस्ताव से पदच्युत भी हा सकता 
है । पहले ते। प्रतिनिधि सभा ३ मत से प्रधान के पदच्युत करने 
का प्रस्ताव पास करती है। इसके उपरांत यह प्रस्ताव जन- 
सम्मति के लिये भेजा जाता है। जनसम्मति यदि पास कर 
देती है ता प्रधान का अपना पद छोड़ देना पड़ता है । परंतु 
यदि जनसम्मति ने प्रतिनिधि सभा का प्रस्ताव स्वीकार 
नहों किया, ते प्रधान का पध्पना पद नहीं छोड़ना पड़ता, 
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उल्नटे उसे उस तारीख से सात वर्ष तक की नवीन अवधि मिल 
जाती है। साथ ही प्रतिनिधि सभा का भी नवीन सभ्य 
चुनवाने पड़ते हैं। यह एक विचित्र विधि है और इसमें 
प्रधान को मामूली सी बात पर पदच्युत होने का डर नहीं है । 

कागज पर तो प्रधान के लिये बहुत कुछ शक्तियाँ लिखी 
हुई हैं, परंतु वास्तव में मंत्रियों का उत्तरदायित्व उन शक्तियों का 
सारा सार निकाल लेता है। प्रधान की 
प्रत्येक आज्ञा पर महामंत्री या अन्य किसी 
मंत्री का हस्ताक्षर होना आ्रावश्यक है। इस हस्ताक्षर से मंत्री 
अपने सिर पर उस आज्ञा का उत्तरदायित्व ले लेता है और 
इसके लिये वह्द प्रधान के प्रति नहों किंतु प्रतिनिधि सभा कं 
प्रति उत्तरदायी होता है। इसका फल यहद्द हाता है कि प्रधान 
कोइ ऐसी आज्ञा नहों निकाल सकता जो प्रतिनिधि सभा के 
अ्नुकृज्ष न हो; क्येंकि यदि प्रतिनिधि सभा कं भ्रनुकूल नहीं 
है, तो उस पर कोई मंत्री हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं 
होगा---उस के हस्ताक्षर कर देने पर उसे उत्तरदायों बनना 
पड़ेगा और प्रतिनिधि सभा के प्रतिकूल होने पर उसे श्रपना 
पद त्याग करना पड़ेगा । अतः यद्यपि प्रधान का राज्यनियम 
को काये में परिणत कराना, जनता में शांति स्थापित करना, 
जमन राष्ट्रसंघटन के विदेश संबंधी काये करना, संधि करना 
इत्यादि अधिकार प्राप्त हैं, तथापि इनमें प्रधान मनमानी नहीं 
कर सकता । लड़ाई छेड़ने और शांति स्थापित करने में 


प्रधान की शक्ति 
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प्रधान का काई अधिकऋार नहों है। यह काम प्रतिनिधि सभा 
क मत से ही हो। सकता है । 
राज्यनियमें के बनने में प्रधान के इस्ताक्षर की आवश्य- 
कता नहीं दोती। किंतु काई नियम तभी राज्यनियम 
बनता है जब प्रधान उसको प्रकाशित कर देता है। प्रधान 
का अधिकार है कि वह खयं प्रकाशित न करक॑ किसी 
नियम का जनसम्मति के लिये भेज दे; श्रोर वह नियम 
तब तक राज्य-नियम नहीं बनता, जब तक जनता उसे पास न 
कर दे । किंतु यहाँ भी यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें 
भी प्रधान के पहले किसी उत्तरदायी मंत्रो क हस्ताक्षर 
लेना आवश्यक है । अतः: यह स्पष्ट है कि प्रधान के हाथ में 
वास्तव में बहुत कम शक्ति है। किंतु बहुत कुछ संभावना है 
कि प्रधान की कुछ शक्ति बढ़ाई जाय । 
महामंत्रो प्रधान द्वारा नियत किया जाता है । शासन- 
पद्धति क॑ अनुसार उसे सरकार की नीति का निर्णय करना 
पड़ता है ओर इसके लिये उस प्रति- 
निधि सभा के प्रति उत्तरदायों भी होना 
पड़ता है । वह अपने मातद्वत मंत्रोगण 
नियुक्त करता है। ये मंत्री और महामंत्रो मिलकर मंत्रि- 
सभा बनाते हैं। इस मंत्रिसभा का एक साथ और प्रत्येक 
मंत्री का पृथक प्रथक्‌ प्रतिनिधि सभा के बहुमत का आखरा 
रखना पढ़ता है | 


महा मंत्री 


("70०७० ]०7' 
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मंत्रिसभा क॑ खभ्यों की संख्या शासनप्रणाली द्वारा निदिष्ट 
नहद्दों है। इसका प्रधान द्वारा महामंत्री की राय से निशेय किया 
जाता है। शक्राज-कल्ल जमेन मंत्रिसभा 
में १२ मंत्री हैं। इनमें चांसलर ( महा- 
मंत्रो ) श्रार वाइस चांसलर शामिल हैं। चांसलर को छोड़ 
अन्य ११ मंत्रियों के ऊपर एक एक शासन विभाग का भार 
होता है। वे ग्यारह शासन विभाग इस प्रकार हैं--- 

विदेश विभाग, रक्षा विभाग, अथे विभाग, कोश विभाग, 
न्याय विभाग, अतरीय ( [702707 ) विभाग, डाक और तार 
विभाग, भेजन विभाग, मजदूर विभाग, उद्योग ( 77008079 ) 
विभाग, श्रौर काल्ञापानी विभाग (]089]007:9/07) । मंत्रियों 
को प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रसभा दोनों में बेठने का अधि- 
कार है। वे बिल पेश कर सकने हैं और बहस भी 
कर सकते हैं । 

राष्ट्र सभा जमेन पालिमेंट की प्रथम सभा है । प्राचोन राष्ट्र 
सभा के खद्दश इसमें शक्ति नहीं हे। इसके सभ्यों की नियुक्ति 
भी श्रब दूसरे ढंग से ही होती है । प्रत्येक 
राष्ट्र श्रपनी अ्रपनी मंत्रिसभा में से एक 
न एक व्यक्ति राष्ट्र के प्रतिनिधि के तार 
पर भेजता है। प्रत्येक राष्ट्र उतने मंत्री भेज सकता है 
जितने “मत का उसको श्रधिकार है; श्रोर यह जनसंख्या 
पर निर्भर है। प्रति १०,००००० निवासियों पीछे एक 


म ब्रिसभा 


राष्ट्र सभा 
( रिशंएआडा'ता ) 
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मत मिलता है। किंतु हर एक राष्ट्र को कम से कम एक 
मत अवश्य मिल्लता है, चाहे उसकी जनसंख्या दस लाख से 
कम क्यों न हो; शऔ्रौर कोई राष्ट्र कुल सभ्यों के है से ज्यादा 
एक साथ नहीं भेज सकता, चाहे उसकी संख्या कितनी 
ज्यादर क्‍यों न हो। यह कंवल्ल प्रशिया की शक्ति परिमित 
करने के लिये उपाय है। प्रशिया के लिये केवल यही एक 
रुकावट नहीं है। प्रशिया का जितने मत प्राप्त हैं, उनमें से 
केवल आधे ही उसकी मंत्रिस भा फ॑ मंत्रियों द्वारा गिने जायेंगे, 
बाकी आधे प्रशिया के प्रतिं में बट जायेगे । 

नवीन राष्ट्र सभा में प्राचीन राष्ट्र सभा के सारे दोष 
निकाल दिए गए हैं। इसकी बैठक बहुधा जनता के लिये 
खुली हुई होती हैं। मत भी प्रत्येक सभ्य के ही इच्छानुखार 
लिया जाता है। किसी राष्ट्र को कमेटियाँ बनाने का 
विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हे । 

बहुधा अन्य देशों में राष्ट्र सभा का काये प्रतिनिधि सभा 
के बिलों को दोहराने, सुधारने और रोकने का हुआ करता 
है। परंतु जर्मन राष्ट्र सभा का मुख्य कारये ते प्रथम ही बिल्ल पेश 
करना है | मंत्रिसभा पहले अपने प्रस्ताव राष्ट्र सभा फे पास 
भेजती है। फिर उसकी राय फे साथ वह प्रस्ताव प्रतिनिधि 
सभा में जाता है। राष्ट्र सभा स्वयं कोई प्रस्ताव मंत्रिसभा को 
दे सकती है कि वह उसे प्रतिनिधि सभा के ख्मक्ष रख दे । 
मंत्रिसभा ध्रपनी राय के खाथ उसे प्रतिनिधि खभा फे सामने 
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रख देती है । किंतु राष्ट्र सभा को राज्यनियम बनाने का श्रधि- 
कार नहीं है। यह ते प्रतिनिधि खभा के ही अधिकार में है । 
राज्यनियम फे लिये देनें सभाभों की सम्मति श्आवश्यक नहीं 
है। प्रतिनिधि सभा द्वारा पास हो! जाने पर उसे राष्ट्र सभा 
की सम्मति के लिये भेजे जानें की जरूरत नहीं है। बहुधा 
वह प्रधान के पास भेज दिया जाता है श्र उसके प्रकाशित 
करने पर १४ दिन बाद वह काये में लाया जाता है। किंतु, 
इसी बीच, राष्ट्र सभा का यह अधिकार है कि वह मंत्रिसभा 
के पास अपनी असम्मति भेज्ञ दे। ऐसा करने पर वह्द राज्य- 
तियम पुनः प्रतिनिधि सभा के पास भेज दिया जाता है। 
यदि दोनों सभाश्रों को सम्मति एक नहीं हुई ते! प्रधान उसे 
जनसम्पति के लिये भेज सकता है। यदि नहीं भेजे ते 
वह नियम राज्यनियम नहों बनता, बशर्ते कि प्रतिनिधि सभा 
ई बहुमत से राष्ट्र लभा के विरोध को मानने के लिये तैयार 
न हो। उस अवस्था में या ते प्रधान का उसे प्रकाशित करना 
पड़ता है या जनसम्मति के लिये मेजना ही पड़ता है । 
सन १<€७१८ फे पहले यह सभा पालिमेंट की श्रधिक 
शक्तिशाली सभा नहीं थी; परंतु नवीन शासनप्रणाली का 
धर इसे हो अधिक शक्तिशाली बनाने का 
प्रतिनिधि सभा ह धि 
(एअंगएाघ्छ). रा है। इसकी झ्रवधि चार साल 
की होती है। इसके सभ्य चुनने का 
प्रत्येक बालिग स्री-पुरुष का अधिकार है। निर्वाचन बिलकुल 
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सीधा तथा गुप्त रीति से द्वोता है श्रार जनसंख्या के आधार 
पर होता है। यदि चुनाव की विधि पर कुछ लिख दिया 
जाय ते शअ्रनुचित न होगा । 

संपूर्थ जमेनी ३५ जिलों में विभक्त है। प्रत्येक जिला 
प्रति ६०,००० वोट देनेवालें के पीछे एक सभ्य चुनता है। 
इसलिये प्रतिनिधि सभा के सभ्यों की कोई खास संख्या 
निर्दिष्ट नहीं हे श्रोर न यही निर्दिष्ट है कि प्रत्यक जिले से 
कितने प्रतिनिधि आवेंगे । यह ते! बेट देने के खमय आने- 
वाले वोटरों की संख्या पर निभर है। प्रत्येक राजनीतिक 
दक्ष भ्रपने दल के कुछ उस्मेदवारों की एक सूची बनाता है । 
यह सूची जिलों के उम्मेदवारों की होती है। इस्र प्रकार की 
सब दल्लों की सूचियाँ मत देने के कार्डों पर छप जाती हैं और 
प्रत्येक मतदाता किसी खास पार्टी की पूरी सूची क॑ लिये अपना 
मत देता है। अल्लग अल्लग उम्मेदवार पर मत नहीं दिया 
जाता । जब सब मत दे चुकते हैं, तब यह देखा जाता है कि 
कितने कितने आदमियों ने किस किस सूची पर मत दिए हैं । 
फिर उनमें से ६०,००० मतदाताओं के पीछे एक प्रतिनिधि 
उखस्र सूची में से निकाल्ल लेते हैं। जेसे समष्ि-बादियों की 
सूचो के लिये यदि १,८२,००० मतदाताओं ने मत दिए हैं, 
तो इस सूची में से पहले के ३ नाम प्रतिनिधि हो जायेंगे । 

कितु जो बोट इस्रमें बचते हैं, उनका कया द्ोता है ९ ये 
३५४ जिले मिलाकर सात बड़े बड़े भागों में विभक्त हैं । प्रत्येक 
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भाग के बचे हुए वोट जोड़े जाते हैं। यदि जोड़ ६०,०००- 
से ऊपर श्राता है, ते उनमें से प्रति ६०,००० पीछे एक 
प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। जिस जिस दल्क की सूचियों 
पर ६०,००० से ऊपर मत श्रार्वेगे, उस उस दक्ष के ही अ्रनुपात 
से प्रतिनिधि लिए जायेंगे। इन विभागों से बचनेवाले वोटों 
को एक में जोड़ते हैं प्रेर उसी तरह फिर ६०,००० पीछे एक 
प्रतिनिधि चुन लेते हें। फिर भी यदि कुछ शेष बचता है ते 
३०,००० से अधिक होने पर उस दल्ल को एक वोट और 
मिलता है। किंतु खाथ ही यह ध्यान में रहे कि इस प्रकार 
जाड़ने पर किसी दल का उस संख्या से ज्यादा प्रतिनिधित्व 
नहीं दिया जायगा जितनी संख्या उसके ३५ जिलों से चुने 
हुए प्रतिनिधियों की द्ोगी। इससे यह्द स्पष्ट द्वोगा कि 
प्रत्येक दक्ष को अपनी अपनी ताकत के अनुसार प्रतिनिधित्व 
प्राप्त हो जाता है। इस विधि का एक गुण यह भी है कि 
ले।ग व्यक्तियों के लिये मत न देकर सिद्धांतों पर मत देते हैं । 

प्रतिनिधि सभा शअ्रपने नियम आप बनाती है श्रेर अपना 
भ्रध्यक्त भी खय॑ ही चुनती है। इस सभा के सभयों का 
वेतन राज्यनियम द्वारा निश्चित होता है। प्रतिनिधि सभा 
की कई छोटी छोटी कमेटियाँ होती हैं जिनमें प्रतिनिधि सभा 
के प्रायः सब दल्त अपनी श्रपनी प्रधानता से जगह पाते हैं । 
स्व मुख्य मुख्य प्रस्ताव श्रौर बिल पहले इन कमेटियों में विचारे 
जाते हैं और इसके उपरांत रीशटेग तथा प्रतिनिधि सभा में उन 
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पर विचार होता है | बहुधा प्रतिनिधि सभा का मुख्य दल अलग 
से भी मुख्य मुख्य प्रस्तावों पर विचार कर लेता है और इनका 
निर्णय कमेटी और प्रतिनिधि सभा में भी पास हो जाता है , 

जम॑नी में दे प्रकार के न्यायालय हैं। एक ता वे जो 
साधारणत: न्याय करते हैं और दूसरे वे जो शासन संबंधों 
मामलों की देखभाल करते हैं। साधा- 
रण न्यायालयों में सबसे बड़ा सदर 
न्यायात्नय ( 80]70०॥70 (0प7+ ) है। उसी के नीचे भिन्न 
भिन्न राष्ट्रों के राष्ट्रीय न्यायालय हैं। सदर न्यायालय क॑ 
अतिरिक्त दूसरा केंद्रीय न्यायालय नहीं है । 

जर्मन शासन-प्रणाली की सबसे विचित्र बात यह है कि 
यहाँ राज्य के हाथ में राजनीतिक शासन के साथ साथ आशिक 
शासन भी है! जिस प्रकार राजनीतिक 
काये के लिये व्यवस्थापिका सभा है, उसी 
प्रकार आशिक शासन के लिये भी राष्ट्रसंघटन की एक 
आशिक समिति है। यह सत्य हे कि इस समिति की उतनी 
शक्ति नहीं है जितनी राजनीतिक पालिमेंट की है; परंतु 
फिर भी श्रथ संबंधों राष्यनियमों के बनाने में ग्रेर उनके शासन 
में इस समिति का बहुत हाथ है। इस समिति का अधिकार 
है कि वह मंत्रिसभा के पास किसी श्रथे संबंधी प्रस्ताव पर 
अपनी राय भेजे या खय॑ अथे संबंधों कोई प्रस्ताव ही भेजे । 
इसकी राय और प्रस्ताव मंत्रिसभा प्रतिनिधि सभा के समक्ष 


न्‍भयायारूय 


ग्राधिक समिति 
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पेश कर देती है। किसी निशेय पर आने के पहले प्रतिनिधि 
सभा को इस राय पर ध्यान देना भ्रावश्यक है । प्रतिनिधि 
सभा को भी यदि कोई आधिक राज्यनियम बनाना होता हे, 
ते वह पहले उसे आधथिक समिति के ही पास उसकी राय 
के लिये भेजती है । 

ग्राजकल आधिक समिति में कुल ३२६ सदस्य हैं। इनका 
निर्वाचन भी ध्यान देने योग्य है। प्रत्येक जिले में कई 
स्थानीय मजदुर समितियाँ और मालिक समितियाँ हैं । शासन- 
पद्धति के अनुसार प्रत्येक जिले की स्थानीय मजदूर तथा 
मालिक समितियाँ अपने अपने प्रतिनिधि भेजकर एक एक 
जिला-मजदूर समिति और जिल्ञा-मालिक समिति बनावेंगी | 
ये जिला समितियाँ संपू् जर्मन राष्ट्र-सेघटन की आर्थिक 
समिति के लिये अपने अपने प्रतिनिधि भेजेंगी। तात्पये 
यह कि राष्ट्र-संघटन की आधिक समिति में मजदूर जिल्ला 
समिति तथा मात्तिक जिल्ला समिति दोनों के प्रतिनिधि 
होंगे। यद्यपि सन्‌ १८१८ की शासन-प्रणाली ने इन 
समितियों की स्थापना की श्राज्ञा दी है, तथापि अभी जिल्ला 
समितियां स्थापित नहीं हे पाई हैं। अतः आधिक समिति 
में आजकल स्थानीय मजदूर तथा मालिक समितियों के 
ही प्रतिनिधि हैं। इन समितियों का रखने में राज्य 
की नीति यह है कि धीरे धोरे जमेनी में साम्यवाद 
स्थापित हो जाय | 
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उपयुक्त वर्णन फे उपरांत जमेनी फे भिन्न भिन्न दलों का 
इतिहास भी लिखना आवश्यक प्रतीत होता है। सम्राट के 
जमाने में जमेनी में बहुत से दल थे और 
ये दक्षिणीय ( ।४४2)॥ ) #ओरर बामीय 
(।,०६) [के बीच में नरम गरम थे | बिलकुल दक्षिण में श्रत्यंत 
संकुचित ( 0४788 काते एणाइएश्घाए०5 ) दक्ल था । 
इनकी शक्ति देहाती जिल्लों के प्रतिनिधियों में थी । यद्यपि 
इनकी संख्या अधिक नहीं होती थी, तथापि इनमें एऋता होने 
के कारण ये काफो शक्ति रखते थे। ये प्राचोन एकसत्तात्मक 
राज्य के कट्टर हामी थे। इनके बाद कुछ कम संकुचित 
विचारवाह्ञों का दल्ञ था। ये [फ०0 00750"एकय एठ४ 
कहलाते थे । 

इनके बाद एक तीसरा दत्त था जे मध्य ( 00॥॥0" ) 
ओर धारमिक दल कद्दलाता था। ये रोमन केथे।लिक मत के 
थे और इस दल की उत्पत्ति बिस्माक के समय में हुई थी, जब 
बिस्माके ने रोमन केथे।लिक मतवालों का विरोध किया था । 
इनकी मुख्य शक्ति रुहर, बवेरिया तथा अन्य दक्षिणी, 
राष्ट्रों में थी ! 

वास भाग की ओर बढ़ते हुए मध्यम श्रेणी को जनता से 
शक्ति पानेवाले उन्नत तथा उदार दलवाले ( ?/028788०»ए७5 


जमेन दलबंदी 


 # संकुचित विचारवाले । 


| उदार विचारवाले । 
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धात.. 'तं०ाओं 4॥007/2)8 ) थे । अंत में समष्टििवादियों 
( ४००४७) ॥0070००'४॥४ ) का दल था जा लड़ाई के पहले 
सबसे ज्यादा वामीय और गरम था । प्राचीन प्रतिनिधि सभा 
में उपयुक्त छः दल ही थे। किंतु खन्‌ १८१२ के निर्वाचन 
में धामिक दलवाल्ते प्रतिनिधियों की प्रतिनिधि सभा में श्रधिकता 
थी; संपूर्ण प्रतनिधि सभा के सभ्यां में इस दल की 
संख्या है था। राज्यकाये बीच क॑ दलवाल्ों के ही हाथ में 
था। शासन काये में सन्‌ १८१४ के पहले किसी कट्टर 
समष्टिवादी का भाग नहीं मिलता था | 

महासमर के समय जम॑नी में नया निर्वाचन नहीं हुश्रा । 
सन्‌ १८१२ का ही निर्वाचन अत तक चलता रहा। फिर 
सन्‌ १८१< में शासन-प्रणाल्ली निर्माण करने के लिये प्रतिनिधि 
महासभा के लिये नया निवाचन हुआ । पुराने दल नए नए 
नाम रखकर पुन: सामने आए । कितु इनके अतिरिक्त एक 
दल शप्रौर उत्पन्न हुआ जा समष्टिवादियों से भी ज्यादा गरम 
था। यह स्वतंत्र साम्यवादियां ([700]/070876 8008)8॥8 ) 
का दक्ष था। जा दल अधिक संकुचित विचार का नहीं था, 
वह उदार दलवालों से मिल्ञ गया | भ्रत: वीमर महासभा में 
भी छ: दल्ल उपस्थित थे | शासन-पद्धति के निर्मांण में बीच के 
दल्न आपस में मिल्ष गए और ग्रत्यंत दक्षिणीय तथा श्रत्यंत 
बामीय ( 'पक्वाताव[७ड क्ाते [7409९०१९0 $8००9॥७0& ) 
इस संघटन से दूर रहे । प्राचीन जर्मन महामंत्री ने, कैखर के 
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सम्राट पद छाड़ने पर, राज्य की बागडोर समष्टिवादियों के नेता 
एबटे के हाथ में दो थी । 

सन्‌ १८२० में नवीन प्रतिनिधि सभा का निवोचन हुआ । 
इसमें भी समध्विादियों (802४७) ॥)07700:808 ) की बहु- 
संख्या थी। कुत्त सभ्यों में इनकी संख्या ११२ थी; अर्थात्‌ 
| हिस्सा। सन्‌ १€२४ तक कई मंत्रिसभाएँ बनीं और टूटीं, 
परंतु इन पर इन मध्य दल्तों ही का कब्जा था । 

मई सन्‌ १€२४ में फिर नया निर्वाचन हुआ । समश्टि- 
वादियों की शक्ति घट चल्नी थी और दोनें ओर के गरम दल- 
वालों की शक्ति बढ़ रही थी | किंतु निवांचन में फिर भी 
मध्य दलों की ही संख्या अधिक रही । यद्यपि भ्रध्य दल्तां 
के लोगों की संख्या अधिक थी, तथापि इतनी अ्रधिक न थी 
कि अ्रन्य सब दलों का दबा रखती । इससे न तो गरम दल- 
वालों का ही कब्जा रद्द सकता था और न नरम दल्लवालों का 
ह्वी। फल यह हुआ कि दिसंबर सन्‌ २६२४ में पुनः नया 
निर्वाचन करना पड़ा । किंतु तो भो दोनों तरफ के गरम 
दलवालों की कुछ हार रही | फिर भी मध्य श्रोर नरम दल- 
वालें का भ्रधिकार उचित रीति से नहीं जमने पाया था। दक्षिण 
ओ्रेर क॑ दक्षवाले मध्य दलवालेों के मौके पर काम नहीं देते 
थे। नतीजा यह हुआ्रा कि कुछ काल तक तो मंत्रिसभा ही 
नहीं रही; परंतु अंत में भ्रत्यंत संकुचित दल को ही मंत्रि- 
सभा में प्रधानता प्राप्त हुई | 
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इससे स्पष्ट है कि जमेनी में संकुचित दलवालों का प्रभाव 
धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है। राष्ट्रसंघटन का प्रधान भी इसी 
दल का है! इनकी नीति वही है जो प्राचीन जमेन 
साम्राज्य की थी । इनका पुरानी बातें भूल्नी नहीं हैं और ये 
पुन: जमेनी की सेनाशक्ति बढ़ाना चाहते हैं श्रेर महासमर में 
की जमेनी की हार का बदला लेना चाहते हैं। जमेनी की 
प्रगति से तो ऐसा ही मालूम होता है कि शायद इस दल्ल का 
जोर और बढ़े । अब ते कुछ ऐसी भी राय सामने आने लगी 
है कि वीमर शासन-प्रणाली में कुछ हेर फेर करना चाहिए । 
ऐसी दशा में जमेनी का भविष्य क्या द्वोता है, से 
देखना चाहिए । 

जमेन राष्ट्रसंघटन की नवीन शासन-प्रणाली देखने के 
बाद भिन्न भिन्न राष्ट्रों की शासन-प्रणाली पर भी कुछ कहना 
आवश्यक प्रतीत होता है। हम ऊपर 
बता ही चुके हैं कि वीमर शासन-पद्धति 
के अनुसार भिन्न भिन्न राष्ट्रों को अपनी अपनी शासन-प्रणाली 
निर्माण करने का भ्रधिकार दिया गया था श्रौर यह भी आदेश 
किया गया था कि खब राष्ट्रों को प्रजा कभी प्रतिनिधि-स्नतत्तात्मक 
शासन-प्रणाली ही बनानी होगी । इस मूल्ल सिद्धांत का लेकर 
भिन्न भिन्न राष्ट्रों ने अपनी अपनी शासन-प्रथाली निर्मित की । 
यद्यपि इनमें मूल बातें में एकता है, तथापि कई राष्ट्र एक 
दूसरे से बहुत भिन्न शासन-प्रणाली रखते हैं । 


राष्ट्रीय शासन-प्रणाली 
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आजकल जम॑नी में स्वतंत्र नगरों का मिल्लाकर कुल १८ 
राष्ट्र हैं। हम यहाँ इन सबमें बड़े और महत्त्वपूर्ण प्रशिया 
का ही वर्णन करेंगे । प्रशिया की व्यवस्थापिका सभा दा 
सभाओं की बनी हुई हे--अश्रेतरंग खभा ( 8॥880778॥ ) और 
प्रतिनिधि सभा ( ,॥7॥82 )। प्रतिनिधि सभा की अवधि चार 
वर्ष की होती है श्रौर इसके सभ्य प्रत्येक बालिग स्त्री पुरुष 
द्वारा, जनता के अनुपात से श्रर सीधे तार पर चुने जाते हैं । 
अतरंग सभा में प्रशिया के भिन्न भिन्न प्रांतों के प्रतनिभि आते 
हैं और ये भी जनसंख्या के अनुपात से ही होते हैं। अंतरंग 
सभा की अवधि निश्चित नहीं है; इसके सभ्य प्रांतीय निर्वा- 
चन के साथ हो बदलते हैं | 

राज्यनियम बनाने में प्राय: दोनों सभाओं की सम्मति 
होनी चाहिए; किंतु प्रतनिधि सभा का फिर भी अंतरंग सभा की 
अपेक्ता अधिक अधिकार प्राप्त हैं। यदि अंतरंग सभा द्वारा रद 
किया हुआ काई प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा ? बहुमत से पास कर 
दे तो वह राज्यनियम हो जाता है। किंतु धन संबंधी विषयों 
में प्रतनिधि सभा अंतरंग सभा के विरुद्ध इस तरह नहीं जा 
सकती, यदि अंतरंग सभा को मंत्रिसभा की सम्मति प्राप्त हो | 
इसके श्रतिरिक्त जनता का भी राज्यनियम के लिये प्रस्ताव 
करने का श्रौर जनसम्मति देने का प्रधिकार है; परंतु श्राय- 
व्यय संबंधी , कर संबंधी श्रौर राज्यसेवकों के वेतन से संबंध रखने- 
वाले विषयों में जनता का जनसम्मति का अधिकार नहीं है । 
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प्रशिया का राजकीय श्रध्यक्ष कोई प्रधान नहीं है। राज्य 
का सारा भार मंत्रिसभा ही पर है। इस सभा के सिर पर 
प्राइम मिनिस्टर या प्रधान मंत्रो है। प्रधान मंत्री प्रतनिधि सभा 
द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह फिर अपनी मंत्रिसभा 
तैयार करता है | मंत्रिसभा को प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तर- 
दायी रहना पड़ता है। किंतु मंत्रिसभा का कोई मंत्री 
प्रतिनिधि सभा के कुल सभ्यों के आधे से ज्यादा मत के बिना 
निकाला नहीं जा खकता | अंतरंग सभा ओर प्रतिनिधि सभा 
के सभापतियों की सम्मति पाकर प्रधान मंत्री प्रतिनिधि सभा 
का बरखास्त भी कर सकता है | 

प्रशियन ल्लाड सभा के सभ्य प्राय: बड़े बड़े राज्याधिकारी, 
ताल्लुकेदार, राजवंशीय लोग तथा अन्य इसी प्रकार के राज्य 
द्वारा सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे । 
तीस वर्ष की अवस्था से अधिक अवस्था- 
वाले ही लाड सभा के सभ्य बन सकते थे | १८€७ में इस 
सभा के सभ्यों की संख्या लगभग ३०० थी । इनमें से १०० 
के लगभग ताल्ल्ुकंदार थे श्र १०० ही ताल्लुकंदारों के द्वारा 
चुने हुए प्रतिनिधि भी थे। सारांश यह कि ला्ड सभा के 
अधिक सभ्य प्राय: ताल्लुकेदारों में से ही झाते थे | ये क्ञोग 
राज्य के अतिशय भक्त होते थे श्रार उन्हें देश में बहुत सुधार 
भी पसंद नहीं था। आय-व्यय संबंधी बजट तथा इससे संबंध 
रखनेवाले पअनन्‍्य सब प्रस्ताव पहले पहल प्रतिनिधि सभा में 


व्टाडे सभा 
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ही पास द्वोते थे तथा वहाँ से पास होकर लाडे सभा में भेजे 
जाते थे । लार्ड सभा को उन प्रस्तावों में सुधार का अधि- 
कार प्राप्त नहीं था। लाड सभा जा कुछ नियमानुसार कर 
सकती थी, वह यही कि उन्हें चाहे पास करे, चाहे न पास 
करे । परंतु वास्तव में ज्ञाडे सभा के सभ्य उन प्रस्तावों में बड़ी 
स्वतंत्रता से काट-छाॉट करते थे | 


पाँचवाँ परिच्छेद 
अमेरिका के संयुक्त-गज्य 

अमेरिका के संयुक्त-राज्य राष्ट्र-संबटनात्मक राज्य का 
एक उत्तम नमूना प्रदर्शित करते हैं। इस राष्ट्रसंघटन में 
अनेक ख्तंत्र राष्ट्र हैं जिन्हें अपने अपने राष्ट्रों के शासन में 
पूर्ण प्रधिकार है। परंतु इन सब राष्ट्रों ने स्वेच्छा से मिलकर 
एक बृहत्‌ राष्ट्र-ंसंघटन कर लिया है और सब राष्ट्रों के बाह्य 
शासन क लिये एक शासन-पद्धति निरमित कर ली है । इस 
शासन-पद्धति का आरम्भ सन्‌ १७८७ इंस्वी में हुआ था । 

इस शासन-पद्धति का मुख्य अग इसकी जातीय सभा 
( 00०गष्टाए5५ ) है । इस जातीय सभा द्वारा ही संयुक्त राज्य 
के नियम बनाए जाते हैं। इस सभा के दे भाग हैं--( १ ) 
राष्ट्र सभा और ( २ ) प्रतिनिधि सभा | 

अमेरिका की राष्ट्र सभा संसार के अन्य सब सभ्य देशों 
की राष्ट्र सभाओं की अपेक्षा श्रधिक ध्यान देने योग्य है। 
महाशय ब्राइस की सम्मति में ते! भमेरि- 
कन शासन-पद्धति के निर्माताशरों की बुद्धि 
की यह अनुपम तथा अदभुत कृति है । 
कुछ भी द्वो, इसमें संदेह नहीं कि श्रमेरिका की राष्ट्र सभा 
ने अपना काये बहुत कुछ सफलता से किया है। अमेरिकन 


अमेरिकन राष्ट्र सभा 
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शासन-पद्धति की तृतीय धारा में लिखा हुझा हे---अमे- 
रिका की राष्ट्र सभा में प्रत्येक अमेरिकन राष्ट्र की ओर से दे। 
सभ्यों का आना आवश्यक है । इन सभ्यों को उस राष्ट्र के 
नियम-निर्माताओं तथा शासकों ने चुना हो, न कि प्रजा ने । 
राष्ट्र सभा के प्रत्येक सभ्य का एक से अधिक सम्मति देने का 
अ्रधिकार नहीं होगा ।” श्रागे चल्लकर उसी शासन-पद्धति 
में यह भी लिखा हुआ हे--'राष्ट्र सभा के सभ्यों का 
एक तिहाई भाग प्रति दूसरे वष बदलता रहेगा। ३० वर्ष 
से न्‍्यून अवस्थावाले, श्रमेरिका में न रहनेवाले तथा भिन्न 
राष्ट्र के निवासी व्यक्ति का राष्ट्र सभा का सभ्य चुनकर 
नहीं भेजा जा सकता ।? 

यहाँ पर यह एक बात लिख देना आवश्यक प्रतीत होता 
है कि अमेरिकन शासन-पद्धति के निर्माताओं का राष्ट्र सभा 
के निर्माण में उद्देश्य जनता क॑ प्रतिनिधियों को भेजना न था | 
उनका जो कुछ विचार था, वह यह था कि इसमें भिन्न भिन्न 
राष्ट्रों के लियम-निर्माताओं तथा शाखकों क॑ ही प्रतिनिधि 
आजत्रें। असेरिका के राजनीतिक प्रबंध तथा शासन में वहाँ 
की राष्ट्र सभा ही मुख्य है। भिन्न भिन्न राष्ट्रों की जनता ने 
चिरकाल्न से अपने अपने शासकों का चुनाव ही इस दृष्टि से 
करना प्रारंभ कर दिया है कि वह उनके अ्रभीष्ट व्यक्ति को 
ही राष्ट्र सभा में सभ्य के तोर पर चुनकर भेजा करे । इस 
प्रकार शासन-पद्धति के निर्माताओं का जहेश्य स्वधा 
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भंग किया गया है ग्रार अब उसफा कुछ भी ध्यान रखकर 
काये नहीं किया जाता । 

अमेरिकन राष्ट्र सभा का एक बड़ा भारी गुण यह है कि 
वह सवेदा स्थिर रहती है। यद्यपि उसके कुछ सभ्य प्रति 
दूसरे वर्ष बदलते रहते हैं, तथापि सभयों से वह कभी 
रिक्त नहीं होती; दे तिहाई सभ्य सदा उसमें विद्यमान 
रहते हैं । इस प्रकार यद्यपि अमेरिकन राष्ट्र सभा के सभ्य 
बदलते रद्दते हैं, परंतु वह खयं स्थिर रहती है । 

अ्रमेरिकन राष्ट्र सभा में राष्ट्र-संघटन के संपूर्ण राष्ट्रों को 
सभ्य भेजने का समान पअ्रधिकार प्राप्त है। इस एक समानता 
के कारण ही छोटे छोटे पश्रमेरिकन राष्ट्रां ने प्रतनिधि सभा 
में जनसंख्या के अनुखार सभ्य भेजने के नियम को स्वीकृत 
किया है; क्योंकि राष्ट्र सभा में संपूरों राष्ट्रों के समान अधि- 
कार होने से बड़े राष्ट्र प्रतनिधि सभा में श्रधिक सभ्यों को 
भेजते हुए भी छोटे राष्ट्रों पर भ्रत्याचार करने में अखमथे हैं । 

आरंभ में अमेरिकन राष्ट्र सभा में केवल २६ ही सभ्य थे, 
परंतु आजकल्ल 5० हैं। संसार फे अन्य सभ्य देशों कौ अपेक्षा 
ग्रमेरिकन राष्ट्र सभा के सभ्यों की संख्या बहुत ही कम प्रतीत 
होती है ! यद्द नीचे लिखे ब्योरे से बिलकुत्त स्पष्ट हो जायगा । 

देश सभ्य 
श्रमेरिकन राष्ट्र सभा <० 
अगरेजी ल्ाडे सभा ७४० 
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देश स्र्भ्य 
फरांसीसी लाड सभा ३१४ 
कनाडा की ,, ,, <६ 
पभ्रास्ट्रेलिया की ,, ,, ३६ 


अमेरिकन राष्ट्र सभा के सभ्यों की संख्या का न्‍्यून होना 
उसके लिये भ्रच्छा ही है। इससे संघटन का काये बहुत ही 
अच्छी तरह से किया जा सकता है। अमेरिकन राष्ट्र सभा 
के तीन प्रकार के काये कहे जा सकते हैं--( १ ) नियम 
संबंधी, ( २ ) न्याय संबंधी और ( ३ ) शासन संबंधी । 

राष्ट्र सभा की नियामक शक्ति श्राय-व्यय के प्रस्तावों को 
छेड़कर प्रतिनिधि सभा के साथ मिली हुईं हे। कर संबंधी 
प्रस्तावों का छोड़कर कोई प्रस्ताव जाति की दोनों सभाओं 
में से कोई सभा पेश कर सकती है। राष्ट्र सभा का 
प्रस्तावों के पेश करने में बड़ा भारी हाथ हे। आयव्यय 
संबंधी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में ही पहले पेश हो सकते हैं 
तथा फिर राष्ट्र सभा में जाते हैं। इन प्रस्तावों में भी राष्ट्र 
सभा के सभ्य पर्य्याप्त काट छाँट करने में स्वतंत्र हें। यदि 
दानें ही सभाओं का किसी प्रस्ताव पर विवाद हो तथा वे 
देनें ही उसे पास करने में सन्नद्ध न हों, तो उस दशा में 
राष्ट्र सभा तथा प्रतिनिधि सभा पररुपर मिलकर एक नवीन 
उपखमिति बनाती हैं। उपसमिति जो निशेय दे, वही निणेय 
दोनों सभाएं उस विवादास्पद प्रस्ताव के विषय में मान लेती 
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हैं। प्रस्ताव जब तक दोनों सभाओं में पास न दो! ले, तब तक 
प्रधान के पास नहीं भेजा जाता | प्रस्ताव खोकृत करना या 
न करना प्रधान के हाथ में है। परंतु यदि £ सम्मति से 
जातीय सभा की दोनों खभाएँ उस प्रस्ताव का पुन: पास कर 
दें, ते वद्द प्रस्ताव बिना प्रधान की स्वीकृति के ही राज्यनियम 
है। जाता है। यदि सभाओं के एक अधिवेशन में कोई प्रस्ताव 
पास न हो सके ते वह छोड़ा नहीं जाता । अगले अधिवेशन 
में उस पर पुन: विचार द्वोता हे तथा यदि उसे पास करना 
दवोता है ता पास कर दिया जाता है । 

अमेरिकन राष्ट्र सभा अँगरेजी लाडे सभा के सदृश न्याय 
का काये भी करती है। शासन-पद्धति की पहली श्रौर दूसरी 
नियमधारा फे अनुसार जहाँ प्रतिनिधि सभा में “किसी को 
अपराधी” ठद्दराने की शक्ति है, वहाँ अपराधी के अपराध का 
न्याय करना राष्ट्र सभा के हाथ में है। जब भ्रमेरिका के 
प्रधान पर मुकदमा खड़ा हो, तब राष्ट्र का मुख्य न्यायाधीश ही 
राष्ट्र सभा में प्रधान का पद ग्रहण करता है, जो प्राय: अमे- 
रिका का उपप्रधान भी द्वोता है । राष्ट्र सभा ने न्याय सभा 
के रूप में अभी तक काये बहुत ही अच्छी तरह से किया है । 
यह भी इसी लिये कि प्राय: राष्ट्र सभा के बहुत से सभ्य देश 
के बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्राइविवाक ही हुआ करते हैं। यह ते 
हुआ राष्ट्र लभा का न्याय संबंधी काये; अरब हम उसके 
शासन संबंधों काये पर कुछ लिखेंगे । 
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राजदूत, मुख्य न्यायाधीश, मंत्रो तथा राष्ट्रसंघटन के अन्य 
अधिकारियों का नियत करने में राष्ट्र सभा प्रधान का हाथ 
बेंटाती है। प्राय: प्रधान द्वारा निर्दिष्ट मंत्रिसभा के सभयों 
का राष्ट्र सभा बिना किसी प्रकार के बोलने चालने के ही 
स्वीकृत कर लेती है। यह एक रीति सी बन गई है और 
राष्ट्र सभा के सभ्यों का कथन है कि ऐसा करना ही डचित 
भी है; क्येंकि,मंत्रिस भा के सभ्यों का उत्तरदायित्व जहाँ प्रधान 
पर है, वहां उसी के द्वारा उनका चुनाव भी आवश्यक है | 
यद्यपि निम्नलिखित अधिकारियों के नियत करने में राष्ट्र 
सभा की स्वोकृति श्रावश्यक है, परंतु यहाँ पर भी राष्ट्र सभा ने 
प्रधान का ही बहुत कुछ खतंत्रता दो है। वे अधिकारी ये 
हैं“ (१) राजदूत, (२) राष्ट्रीय न्‍्यायाधोश, (३) भिन्न भिन्न 
विभागों के मुख्य अधिकारी, (४) नोसेनाधिपति, (५) स्थलसेना- 
घधिपति इत्यादि । राष्ट्र सभा प्राय: भिन्न भिन्न राष्ट्रों के अधि- 
कारियों का नियत किया करती है। कई एक शक्तिशाली 
प्रधानों ने राष्ट्र सभा के इस अधिकार पर बहुत ही दाँत पीसे, 
परंतु बह अधिकार अभी तक उसी के हाथ में है, प्रधान उसे 
अपने हाथ में न ले सका । अन्य छोटे छोटे अधिकारियों 
का भी या तो प्रधान ही नियत करता है या 'राज्यनियम 
समिति! (00०७४ ० 4,»५) नियत करती है । 

राष्ट्र सभा तथा प्रधान का डपरिलिखित कार्यों में सम्मि- 
लित अधिकार शासन फाये में तथा राजकीय प्रबंध में विलंध 

शा०--* 
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अ्रवश्य करवाता है। आरम्भ में प्रधान पर राष्ट्र सभा का 
बंधन इसी लिये रखा गया था कि वह स्वेच्छाचारी न हा 
सके । कुछ भी हो, अधिकारियों के नियत करने में 
राष्ट्र सभा तथा प्रधान के सम्मिलित अधिकार से जो हानियाँ 
हैं, वे स्पष्ट हो हैं, उनका छिपाया नहीं जा सकता | 

विदेशों के साथ संधि आदि करने में भी प्रधान राष्ट्र 
खभा के पंजे में जकड़ा हुआ है । शासन-पद्धति के निर्माताओं 
के काल में राष्ट्र सभा फे सभ्य केवल्ल २६ ही थे | उल्ल समय 
वह एक छोटी सी गुप्त सभा का काये भल्ले प्रकार से कर सकती 
थी; परंतु इस समय उसके सभ्यों की संख्या पर्याप्त है, अतः 
विदेशी संधि का विषय भी प्रधान तथा राष्ट्र सभा में दाने क॑ 
हाथ में सम्मिलित तार पर द्वोना श्रत्यंत द्वानिकारक हे । 
यदि अमेरिका की स्थिति भी युरापीय देशों के सहदृश होती 
ते इसका सुधार शीघ्र ही करना पड़ता । देवी घटना से 
अमेरिका युद्ध श्रादि के कगड़ां से अभी बहुत दूर है; ह्मतः 
उस्रका श्रभी तक इसमें परिवतेन करने की पअ्रावश्यकता का 
अनुभव नहों हुआ दे । 

अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में अ्रमेरिकन राफ्ष्ट्रा के प्रति- 
निधि नहीं होते, अपितु अमेरिकन जनता की श्रार से वे 
लोग चुने जाते हैं। भिन्न भिन्न राष्ट्रों 
का उनकी जनसंख्या के अनुसार सभ्य 
भेजने का अधिकार मिला हुआ है। आरंभ में जातीय सभा 


प्रतिनिधि सभा 
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से जनसंख्या के झनुखार जितने सभ्य नियत किए थे, उनकी 
संख्या ६१५ थी। उस समय प्रतिनिधि तथा जनसंख्या का 
अ्रनुपात १:३०००० था। परंतु अब यह शभ्रनुपात बदल 
गया है और प्रतिनिधियों की संख्या भी बदल गई है । आजकल 
प्रतिनिधि खभा के सभ्य ४३५ हैं श्र प्रतिनिधि तथा जनसंख्या 
का अनुपात भी १:२३०००० है। कई लोगों की ते यह 
राय है कि प्रतिनिधि सभा की संख्या अब अपनी हद तक पहुँच 
गई है ओर अब इससे अधिक नहीं होनो चाहिए | श्रमेरिका 
में दसवें वषे गणना की जाती है और उसी गणना क॑ अनुसार 
दस वर्षों के लिये प्रत्येक राष्ट्र की प्रतिनिधि भेजने की संख्या 
निश्चित कर दी जाती है। प्रतिनिधि खभा का प्रति युग्म वर्षों 
( जैसे १८८२, €9, 5६ ) में ही चुनाव हुआ करता है । 

प्रतिनिधि सभा के सभ्य के तार पर चुने जाने क॑ लिये 
निम्नलिखित बातें का किसी व्यक्ति में होना अआ्रावश्यक है | 

( १ ) प्रवस्था पचीस वष से कम न हो । 

( २ ) खात वर्ष से अमेरिका का नागरिक हो | 

( ३ ) चुनाव के समय उसी राष्ट्र में रहता हा जिसकी 
ओर से वद्द चुना गया हो । 

प्रतिनिधि सभा के सभ्य प्राय: दे वर्ष के लिय ही चुने 
जाते हैं। राष्ट्र सभा के सभ्यों फे सदश इनका चुनाव नहीं 
हेतता । इसका परिणाम यह द्वोता है कि प्रति द्वितीय वर्ष 
संपूरे प्रतिनिधि खभा नवीन रूप से चुनी जाती है । 


( १३२ ) 


राष्ट्रसभा के शीर्षक में यह लिखा जा चुका है कि वद्द एक 
प्रकार से स्थिर कही जाती है, क्योंकि उसके ३ सभ्य सदा ही 
विद्यमान रहते हैं | परंतु अमेरिकन शासन-पद्धति में प्रतिनिधि 
सभा के अनुसार ही राष्ट्र सभा भो बदलती हुई ही गिनी जाती 
है। दृष्टांत के तार पर १८८४--<७ की जातीय सभा के 
अधिवेशन को ५४ वॉ अधिवेशन कहा जाता है, यह इसलिये 
कि उस्र समय प्रतिनिधि सभा का ४४ वाँ अधिवेशन था | 

अ्रमेरिकन शासन-पद्धति ने चुनाव के लिये काइई विशेष गुण 
नियत नहों किया हैें। जातीय सभा का यह निर्णय है कि 
भिन्न भिन्न राष्ट्रों के स्वराष्ट्रीय शासन के लिये जो जो व्यक्ति 
राष्ट्रीय शासकों को चुननेवाले हों, वे ही राष्ट्र सभा तथा 
प्रतिनिधि सभा के सभयों के चुनने के अधिकारी दो सकते हैं | 

खारांश यह कि अमेरिका में प्रतिनिधियों के चुनाव 
में भिन्न भिन्न राष्ट्रों के अपने अपने नियम ही लगते हैं, 
न कि राष्ट्र्संघटन के। 

प्रतिनिधि लभा के सभ्यों के चुनाव में प्राय: ४० से ६० 
वर्ष की श्रवस्था के बीच के ही व्यक्ति आते हैं। जब ५४० वीं 
जातीय सभा का निरीक्षण किया गया था, तब मालूम हुआ 
था कि उसमें लगभग ३ स्रभ्य वकील तथा बैरिस्टर थे। इसी 
प्रकार ५२ वीं जातीय सभा के समय भी इनकी संख्या कुल 
सभ्यों की ९ ही थी। वकीलों तथा बैरिस्टरों से उतरकर 
अमेरिकन जातीय सभाओं में व्यापारियों तथा व्यवसायियों 
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की संख्या हुआ करती है। परंतु यहां पर यह न भूलना 
चाहिए कि अ्रमेरिका के राज्याधिकारी इसके सभ्य नहीं होते 
श्रार अमेरिका के प्रसिद्ध प्रसिद्ध धनाढ्य व्यक्ति भी इसके 
सभ्य नहीं बनते, क्योंकि उनका इतना समय नहों होता कि वे 
अपना काम छोड़कर देश की राजनीति में भाग ले सके । 
प्रतिनिधि सभा में भी राष्ट्र सभा के सदृश श्रपने ही 
नियम हैं । प्राय: प्रतिनिधि सभा का अपनी उपसमितियों 
के लिये भी नियम बनाने पड़ते हैं | प्रतिनिधि सभा के सभ्य 
इतने अधिक होते हैं कि किसी काये का उनके द्वारा होना 
कठिन द्ोता है। अत: प्रतिनिधि सभा अपने संपूं कारये 
उपस मितियों द्वारा ही करवाती है। उपसमितियों के सभ्यों 
का चुनाव एकमात्र प्रतिनिधि सभा के प्रधान के ही हाथ में 
है; ओर यही एक काये है जिससे प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
की शक्ति संपूर्ण अमेरिकन शासन पद्धति में एक समझो जाती 
है। प्रतिनिधि सभा की डपसमितियों की शक्ति अपने अपने 
काये में बड़ी भारी है; श्लौर यह क्‍यों? इसी लिये कि 
उपसखमितियों के हाथ में ही प्रतिनिधि सभा ने अपनी 
लगभग संपूणे शक्ति वॉट दी है। राष्ट्र सभा के सभ्य संख्या 
में थाड़े होते हैं, भ्रतः वे अपनी उपसमितियों के वार्षिक विव- 
रण को पूर्ण तौर पर सुनते हैं तथा विचारते हैं, स्थान स्थान 
पर उसमें सुधार भी करते हैं; परंतु प्रतिनिधि सभा भ्रपनी 
अपनी उपस्रमितियों के वाषिक विवरण की इस प्रकार 
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आलोचना नहों कर सकती; क्योंकि उसके सभ्यां की संख्या 
बहुत अधिक है| श्रभी हमने यह दिखाया है कि किस प्रकार 
डपसमितियों के हाथ में प्रतिनिधि सभा की संपूर्ण शक्ति चली 
गई है। यहां पर स्वयं ही यह विचार कर लेना चाहिए 
कि उस व्यक्ति की कितनी अधिक शक्ति होगी जे एकमात्र 
इन उपसमितियों के सभ्यां का चुननेबाला हो। प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान की शक्ति इसी लिये श्रनुपमंय है। इसके 
चुनाव के काल में प्रतिनिधि सभा में जे। विज्ञोभ होता है, वह 
देखने लायक है। प्रतिनिधि सभा अपने प्रधान का आप ही 
चुनती है तथा उसे प्रधान” क॑ स्थान १र अगरेज़ो प्रतिनिधि- 
सभा के सहृश प्रवक्ता! ( $एछाप0/ ) फा नाम देती 
है। कुछ भी हो, अगरजी तथा अमेरिकन प्रवक्ता में 
आकाश पाताल का अंतर हाता है । 

अँगरेजी प्रवक्ता का मुख्य गुण “निष्पन्षता? द्वाता है। 
यद्यपि वह भी किसी न किसी दल की ओर से ही चुना जाता 
है, परंतु ज्योंही वह बेंच से उठकर प्रधान का पद ग्रहण करता 
है, उसी समय वह दल्ल संबंधी बंधनों का छोड़कर सबका एक 
ही दृष्टि से देखने लगता है | चाहे उसका फोई मित्र हो चाहे 
शत्रु दो, प्रवक्ता के रूप में उसके लिये सब एक्र से हैं। 
अँगरेजी प्रवक्ता का भी मान, शक्ति तथा अधिकार पर्याप्त 
होता है, परंतु बह इसलिये नहीं कि उसके पास कोई राज- 
नीतिक शक्ति नहीं है। यद्यपि वह भी प्रतिनिधि सभा मे किसी 
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एक दल को प्रबलता दे सकता है, परंतु वह ऐसा नहीं करता, 
क्योंकि इँगलेंड में आरंभ से ही ऐसा चला झ्राया है। 
परंतु अमेरिकन प्रवक्ता? को ते। पक्षपात की मृति कहा 
जा सकता है। वह प्रतिनिधि सभा की जितनी उपसमि- 
तियाँ बनाता है, उनमें अपने मित्रों तथा अपने दलवालों के 
ही रखता है। उपसमितियों के प्रधान को भी अमेरिकन 
प्रवक्ता ही चुना करता है। इस कारये में यद्यपि डसे पर्याप्त 
परिश्रम तथा चिंताओं का सामना करना पड़ता है, परंतु शक्ति 
के साथ ये बाते' रहा ही करती हैं । अमेरिकन प्रवक्ता की 
शक्ति की अगरेजी महामंत्री से उपमा दी जा सकती है। 
दोनों का अपनी अपनी समितियों के बनाने में समान चिताओं 
का सामना करना पड़ता है। अमेरिका के प्रवक्ता की शक्ति 
तथा मुख्यता इसी से समझी जा सकती है कि उसका वेतन 
१६०० पाउंड है जे। कि अमेरिका जैसे देश में बहुत ही भ्रधिक 
समझा जाता है| प्रवक्ता मान तथा दर्ज में उपप्रधान के नीचे 
तथा मुख्य न्यायाधीश के तुल्य समभा जाता हे । 
.. यह पहले ही लिखा जा चुका दै कि किसी प्रस्ताव के 
राज्यनियम बनने के लिये दोनों सभाओं की स्वीकृति और 
प्रधान के हस्ताक्षर का होना आवश्यक 
जातीय सभा 
है। यदि प्रधान हस्ताक्षर न करे 
तथा प्रस्ताव का सभाओं के पास लौटा दे और समभाएँ 


पुनः उसी प्रस्ताव का अपने सभ्यों की ३ सम्मति से 
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पास करें तो वह बिना किसी प्रधान कं हस्ताक्षर कं 
राज्यनियम बन जाता है। 

प्रत्येक प्रस्ताव का प्रधान द्वारा १० दिन तक लौटा देना 
आवश्यक है। यदि वह इन दिनों के अंदर न लौटा दे ते 
वही प्रस्ताव राज्यनियम बना हुआ समझता जाता है। अश्रमे- 
रिका में सभा के काये को प्रारंभ करने के लिये प्राधे सभ्यों 
का आरंभ से अंत तक होना आवश्यक है | इईंगलड में जहाँ 
प्रतिनिधि सभा में ६७० सभ्य हैं, वहाँ उसका काये प्रारंभ 
करने के लिये ४० सभ्यों का होना ही आवश्यक रखा गया 
है। अ्रमेरिका में आयव्यय संबंधी प्रस्ताव को छोड़कर कोई 
प्रस्ताव किसी सभा की ओर से आ सकता है। प्रति- 
निधि सभा में जो प्रस्ताव पेश होते हैं, उनकी वार्षिक संख्या 
लगभग १०००० के है। यह संख्या बहुत ही अधिक है । 

अमेरिका की शासन पद्धति फे अनुसार शासन की संपुरे 
शक्ति प्रधान के हाथ में है । परंतु एक व्यक्ति यद्द काये 

केसे कर सकता है ? वास्तव में प्रधान 
ते बहुत से विभागों के मुख्य मुख्य 

अधिकारियां का नियत करता है तथा उनकी सहायता 
से संपू्े अमेरिका का शासन करता है। उपप्रधान के 
काई विशेष अधिकार ही नहों हैं। वह ते प्रधान 
की अनुपस्थिति में ही काये करता है शोर वैसे उसका 
सद्दायक होता है । 


प्रधान 
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जनता द्वारा चुने हुए सभ्य ही प्रधान का चुनाव करते 
हैं। इस्र प्रकार प्रधान का चुनाव जनता के हाथ में सीधे 
तैर पर नहीं है, अपितु प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। 
प्रत्येक राष्ट्र को जितने सभ्य जातीय सभाओं के लिये 
चुनने पड़ते हैं, उतने ह्वी सभ्य उन्हें प्रधान के चुनाव के 
लिये अलग चुनने पढ़ते हैं | 

शासन-पद्धति के निर्माताओं का प्रतिनिधियों द्वारा प्रधान के 
चुनाव में उदद श्य यह था कि प्रतिनिधि अपनी अपनी खम्मति 
द्वारा प्रधान का चुनाव करें, परंतु प्राय: आजकल ऐसा नहों 
हाता | प्रधान के चुनाव में भी भिन्न भिन्न दलों का हाथ है । 

अ्रमेरिका में उत्पन्न या शासनपद्धति के निर्माण काल में 
बने हुए नागरिक को छोड़कर श्रन्य किसी को प्रधान बनने 
का अधिकार नहीं है। ३४ वर्ष से न्‍्यून अवस्था क॑ व्यक्ति को 
प्रधान का पद ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। १४ वर्षों 
से कम वहाँ रहा हुआ व्यक्ति भी प्रधान नहीं बन सकता । 

प्रधान के अमेरिका के शासक के तार पर निम्नलिखित 
काये कहे जा सकते हैं--- 

(१) अमेरिका के काये पर बुल्लाई हुई राष्ट्रीय सेना फे स्थल 
तथा नौसेना के मुख्य जातीय सेनापति का पद अहण करना । 

(२) राष्ट्र सभा की अनुमति से राजदूत, राष्ट्रीय मुख्य 
मुख्य शासक, मुख्य न्यायाधीश तथा भिन्न भिन्न राजकीय 
विभागों के उच्च अधिकारियों को नियत करना । 
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(३) राष्ट्सभा क॑ ह सभ्यों की अनुमति से विदेशीय 
राष्ट्रों से संधि आदि करना ! 

(४) प्रतिनिधि सभा द्वारा दंडित व्यक्ति का छोड़कर शभ्रन्य 
व्यक्तियों के अपराध क्षमा कर सकना | 

(५) आवश्यकता पड़ने पर दोनों ही सभाभ्रों का इकट्रा 
अधिवेशन बुलाना । 

(६) जा प्रस्ताव राज्यनियम बनाना मंजूर न हा, उस पर 
हस्ताक्षर न करना तथा जातीय सभाओं के पाख पुनर्विचार 
के लिये उस लौटा देना। यदि जातीय सभा के है सभ्य 
उसे पुनः पास कर दे' ते बह राज्यनियम बन जाता है, यह 
पहले ही लिखा जा चुका है । 

(७) जातीय सभा का संपूर् राष्ट्रों के परस्पर मेल का 
विश्वास दिलाते रहना । 

(८) अमेरिकन राज्याधिकारियों को काये सुपुद करना | 

(<) विदेशी दूतों का खागत करना । 

(१०) इस बात का ध्यान रखना कि राज्यनियर्मा का 
संचालन विश्वासपूवेक डचित रीति से हे। रहा है या नहों । 

इन सब उपरिल्िखित श्रधिकारों तथा कत्तेव्यों का हम 
चार विभागों में बांट सकते हैं । 

( १ ) विदेशियों से संबद्ध कार्यों का अभ्रधिकार | 

( २ ) अंतरीय शासन से संबद्ध अधिकार । 

( ३ ) नियासक अ्रधिकार । 
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( ४ ) अधिकारियों को नियत करने के संबंध में अधिकार । 

अब हम इनमें से एक एक का प्रथक प्रथक विचार करेंगे । 

अमेरिका में विद्वेशीय नीति का भी एक मुख्य स्थान होता. 
यदि अमेरिका भी युराप जैसे देशों की तरह भिन्न भिन्न शक्ति- 
शाली विरोधी राष्ट्रों के बीच में पड़ा 
द्वोता | भ्रमेरिका युराप से दूर है, अत: 
युराप के विक्षोभों का अमेरिका पर बहुत 
अधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता । इस दशा में विदेशीय नीति 
का अमेरिका में मुख्य स्थान न होने पर भी अभी तक उनका 
विशेष ज्ञति नहीं हुई है । प्रधान युद्ध की उद्धोषणा नहीं कर 
सकता, क्योंकि यह कांये जातीय सभा का दैं। पर इसमें 
संदह नहीं कि प्रमेरिका का प्रधान यदि चाह ते वह राज- 
काये इस प्रकार चलावे जिससे जातीय सभा के लिये यह 
भ्रावश्यक हो जाय कि वह युद्ध को उद्घोषणा करे । १८४५ 
में प्रधान पालक ने ऐसा किया भी था । प्रतिनिधि सभा का 
यद्यपि राजनीति में कोई प्रदनक्ष हस्तक्षेप नहीं है, तथापि अ्रपनी 
सभा में वह भिन्न भिन्न प्रस्ताव भिन्न भिन्न राजनीतियों के विषय 
में पास करतो रहती है श्रौर कई बार राष्ट्र सभा को भी अपने 
प्रस्तावों में सम्मिलित होने के लिये बुला लिया करती है | यह 
तभी होता है जब किसी प्रस्ताव पर डसे विशेष बल देना होता 
है। परंतु प्रधान इन प्रस्तावों पर चलने के लिये बाध्य नहीं है 
और प्राय: वह इन प्रस्तावों की अवद्देश्नना ही किया करता है | 


(१) विदेशियों से 
संबद्ध काया का अधिकार 
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प्रतिनिधि सभा उपरित्षिखित प्रकार से प्रधान को प्रभा- 
वान्वित नहीं कर सकती, पर वह एक दूसरी विधि से उसे 
श्रपन्ती इच्छाओं पर चल्नने के लिये बाध्य भी कर सकती 
है। व्यापार-व्यवसलाय की संधि तथा आयदव्यय संबंधी 
विषयों में प्रधान प्रतिनिधि सभा फे बंधन में है। आधुनिक 
युद्धों में धन की कितनी आवश्यकता होती है, यद्द किसी से 
छिपा नहीं है| प्रधान युद्ध उद्घधाषित कर ही नहीं सकता 
जब् तक कि प्रतिनिधि सभा रुपए आदि की उसे सहायता देना 
स्वीकृत न कर ले। सारांश यह कि प्रधान जहाँ राष्ट्र सभा 
तथा प्रतिनिधि सभा के बंधन में है, वहाँ स्वतंत्र भी है । प्रति- 
निधि सभा की शक्ति से वह बाहर है और राष्ट्र सभा भी उसे 
बहुत सी बाते स्वतंत्र तार पर करने देती है । 

शांति काल में प्रधान के अधिकार श्रति परिमित होते हैं । 
यह इसलिये कि प्राय: भिन्न भिन्न रोष्ट्र अपना प्रबंध तथा 
शासन करने में बहुत कुछ खतत्र हैं । 
परंतु युद्ध काल में, विशेषत: देशिक 
युद्ध (>ंणं) ७४७/) में प्रधान की शक्ति 
अनंत सीमा तक बढ़ जाती है । युद्ध के काल में वह स्थल्- 
सेना तथा नौसेना का मुख्य सेनांपति होता है और राष्ट्र की 
संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में कर सकता है। यदि जातीय 
सभा चाहे ते उसे उस विपत्काल्ष में अनंत शक्तिशाली और 
एकमात्र स्वेच्छाचारी का रूप भी दे सकती है। इस शक्ति 


(२) श्रेतरीय शासन 
संबंधी अधिकार 
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से प्रधान राष्ट्रसंघटन के संपूर्ण राष्ट्रों के अंतरीय विद्रोह 
दमन कर सकता है; और प्रधान के भय से इस प्रकार की 
घटनाएँ प्राय: होती भी नहीं हैं । 

अ्रमेरिका का प्रधान दोनों जातीय सभाओं में से किसी 
सभा का सभ्य नहीं हो सकता! वह ते खय॑ जनता 
का एक अधिकारी है ! जनता ने उसे 
नियामक शक्ति की बुराइयों से अपने 
अ्रापका बचाने के लिये नियत किया है तथा साथ ही उसे 
यह अधिकार भी दिया है कि वद् जिस प्रस्ताव को चाहे, 
बिल्षकुल पास ही न करे । न अमेरिका का प्रधान और न 
उसके अधिकारी सभाओं में एक भी प्रस्ताव पेश कर खकते 
हैं, क्योंकि वे सभाओं के सभ्य ही नहीं होते । 

शासन-पद्धति के निर्माताओं ने राज्याधिकारियों का नियत 
करना प्रधान के हाथ में दिया है और इस प्रबल शक्ति का 
वहद्द दुरुपयोग न कर सके, ञ्रत: उस पर 
राष्ट्र सभा की स्वीकृति रूपी कैद भी लगा 
दी है। प्रधान जॉनसन का छोड़कर 
भ्रन्य किसी प्रधान से - राष्ट्र सभा का इस विषय में प्राय: 
भगड़ा नहीं हुआ है। प्रधान द्वारा नियत किए हुए बड़े बड़ 
अधिकारियों की सभा को हम प्रधान की मंत्रिसभा कद 
सकते हैं। एक बार राष्ट्र सभा की स्वीकृति से मंत्रियों को 
नियत करके प्रधान उन्हें पदच्युत भी कर सकता है या नहीं, 


(३) नियामक अधिकार 


(४) अधिकारियों की 
नियुक्ति संबंधी अधिकार 
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इस विषय पर चिरकाल से विवाद चल रहा है। परंतु 
बहुत से विद्वानों की सम्मति यही है कि - बह ऐसा कर 
सकता है। अ्रमेरिका के राजक्रीय विभाग तथा उनके 
झधिकारी निम्नलिखित हैं-- 


विभाग मंत्री 
( १ ) राष्ट्र विभाग... --  .-. रशष्ट्रसचिव 
( २ ) कोष विभाग ( खजाने का विभाग ) कोष ?? 
( ३ ) युद्ध विभाग ४४७७- . जड0, - + यी 
( ४ ) नौ विभाग गा 
(५ ) न्याय विभाग ...  ... ... न्‍याय ?? 
( ६ ) डाक तार विभाग कप , डाक तार?? 
( ७ ) अतरीय विभाग ( गृहप्रबंध विभाग ) अंतरीय ?? 
( ८) कृषि विभाग... ...  .- ऊँषि ? 


अआ्राजकल प्राय: यह प्रश्न सवेत्र उठा हुआ है कि अमे- 
रिका में प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति प्रधान का पद क्‍यों नहीं प्रहशय 
करते, जब कि प्रधान की शक्ति तथा उसका मान भी 
बहुत ही अधिक है। महाशय ब्राइल की सम्मति में 
इसके कारण ये हैं-- 

(१) पद्ल्ला कारण ते यह है कि अमेरिका में बड़े बड़े 
योग्य व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करने का उतना यत्न नहीं 
करते जितना कि हइँगलेंड तथा प्न्‍्य युरापीय जातियों में । 
यह क्‍यों ? यह इसी लिये कि प्रमेरिका के बड़े बडे याग्य 
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पुरुष धन एकत्र करने में जितना अनुराग रखते हैं, उतना 
राजनीतिक कार्यों में नहीं । 

( २ ) दूसरा कारण यह है कि अमेरिकन शासन-पद्धति 
ही इस प्रकार की है कि योग्य योग्य व्यक्तियों को प्रधान पद 
ग्रहण करने का श्रवसर कम मिलता हे । 

( ३ ) तीसरा कारण यह भी कहा जा सकता है कि 
बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तियों के श॒त्र भी पर्याप्त ही द्वेते हैं। 
मध्यम श्रेणी फे व्यक्तियों के शत्न॒ ते अ्रधिक नहीं द्वोते, 
परंतु मित्र अवश्य अधिक होते हैं । 


छठा परिच्छेद 
स्विट्जलेड 

स्विट्जलैंड संपूर्ण युराप का खग कहा जा सकता है। उच्च 
पर्वेतमालिका पर स्थित स्विस जनता जिस स्वतंत्रता देवी का 
_ दुग्धपान कर रही है, वह भ्रन्य देशों की 

जनता से बहुत दूर है। स्विट्ज- 
लैंड में किसी एक जाति का निवास नहों है। वह भिन्न 
भिन्न जातियों क॑ व्यक्तियों की निवासभूमि है। दृषल की 
मनुष्य-गणना के अनुसार उस स्वर्गीय देश में २०८३०<७ 
जर्मन, ६३४६१३ फरांसीसी, १४४१३० इटेलियन तथा 
३८३४७ रोमन भाषाभाषी जनों का निवास है। यदि बांधवता 
तथा जातीयता की भिन्नता ही स्विसू जनता में होती 
तब भी कोई बात थी । उसमें धर्म की भिन्नता भी पयाप्र दे । 
डखका कारण यह है कि स्विट्जरलैंड के पव॑तीय प्रदेशों के 
कुछ प्रांतों पर युरोप के धार्मिक परिवत्तेनों तथा सुधारों का 
कुछ भी प्रभाव नहों पड़ा है। इसका परिणाम यह्द दै कि 
उस स्थान के निवासी कैथे।लिक धर्म के ही कट्टर पक्षपाती 
हैं। परंतु इसमें संदेह नहीं कि स्विट्जरलैंड की तराई के लोग 
पुणे प्रोटेस्टेंट भी हैं। इस प्रकार गणना करने से प्रतीत हुआ 
हैं कि स्विट्जलेड में जहां प्रोटेस्टेंट हे हैं, वहाँ केथेलिकां की 


राष्ट्रसंघटन का उछूव 
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संख्या३ ही है। धर्म, भाषा तथा जातीयता में परस्पर सर्वथा 
विभिन्न स्विस जनता में कान सी 'शासन-पद्धति? उपयुक्त हो 
सकती है ? यह प्रश्न स्वभावत: द्वी चित्त में उपस्थित होता है। 
इसका समाधान करने से पूवे हम स्विटजलैंड फे राजनीतिक 
परिवत्तेन पर द्वी पहले कुछ लिख देना आवश्यक समभते हैं । 

स्विटजलैंड में सन्‌ १३०२ में ही वे परिवत्तेन आरंभ हे। 
गए थे जिन्होंने वत्तमान कालीन भ्राश्चर्यप्रद, विचित्र स्विस 
शाॉसन-पद्धति को जन्म दिया है। उन दिलों में लूखने सरो- 
वर के तटस्थ रक़््वीज, पूरी तथा अतर्वेंडन के प्रांतों ने सम्राट 
हेनरी सप्तम से खतंत्रता संबंधो कई अधिकार प्राप्त कर 
लिए थे । १३ वीं सदी के मध्य में ह्वी ये सबके सब प्रांत 
परस्पर मिल गए थे श्रौर यह तत्काल्लीन स्विस्र राष्ट्र-संघटन 
ही वत्तमान कालीन स्विस राष्ट्रसंघटन का जन्मदाता कहा 
जा सकता है। समय समय पर इस राष्ट्र-संघटन में 
जहाँ अन्य स्विस राष्ट्र मिलते चले गए, वहाँ इसकी शक्ति भी 
बहुत ही बढ़ गईं । विजयी नेपोलियन ने स्विस राष्ट्र-संघटन 
से स्वत: लाभ उठाने की इच्छा से उसमें अपनी सेना भेजी 
तथा तत्कालीन फरांसीसी शासन-पद्धति के श्रनुसार ही वहाँ 
की शासन-पद्धति भी कर दी और अपने खाथ उसका घनिष्ठ 
संबंध जाड़ने का यतज्न भी किया। सन्‌ १८१५ में ज्योंही फ्रांस 
की शक्ति स्विटजलैंड से इटी, त्योंह्दी वहाँ फी शासन-पद्धति में 
परिवर्त्तन होना झारंभ हुआ । राष्ट्-संघटन के संपूण राष्ट्र 

शा०-- १ ० 
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फरांसीसी शासन-पद्धति से बहुत द्वी ग्रधिक असंतुष्ट थे, अतः 
उन्होंने अपने देश की प्राचीन शासनपद्धति का धुन: उद्धार किया | 

१८४८ के लगभग स्विस प्रोटेस्टेंट राष्ट्रों तथा कैथे।लिक 
राष्ट्रों के बीच धामिक युद्ध हे! गया जिसमें कैथे।लिक हारे। 
इसका परिणाम यह हुआ कि १८४८ में एक नई शासन- 
पद्धति निर्मित की गई | १८७४ में शासन-पद्धति में कई 
एक ऐसे परिवत्तेन किए गए जिनसे राष्ट्र-संघटन की शक्ति 
पूर्वापेक्षा बढ़ गई जो कि श्राजकल्ल स्विस राष्ट्रसंघटन फे आधार 
का काम कर रही है। स्विस राष्ट्र-संघटन में छोटे छोटे चेबीस 
राष्ट्र सम्मिलित हैं। शासन-पद्धति फे श्रनुलार अमेरिका की 
तरह स्विट्जलैंड में भी दे सभाओ्रों का द्वोना निश्चय हुश्रा । 
एक राष्ट्रसभा, द्वितीय प्रतिनिधि सभा।  राशष्ट्र-सभा में भिन्न 
भिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का श्राना निश्चित हुआ और प्रति- 
निधि सभा में जनता के प्रतिनिधियों का आना उपयुक्त 
ठहराया गया । १८७४ में राष्ट्र-संघटन का मुख्य न्यायाक्षय 
बनाया गया जो स्विट्जलैंड में साम्राज्य का मुख्य न्याया- 
लय समा जाता हे | 

स्विस्‌ राष्ट्रसंघटन प्रतिदिन नवीन नवीन नियमों को 
पास करवाकर प्रपनी शक्ति बढ़ाता जाता है; श्र इसका 
कारण यह दे कि स्विस राष्ट्र स्वयं इतने 
छोटे हैं कि बहुत से काये एकमात्र उनसे 
नहीं हो सकफते। वे अपनी अवश्यकताओं को अकेले 


राष्ट्रसंघटन के गुण 
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ही पूणे करने में सर्वधा असमथे हैं। इस दशा में राष्ट्र- 
संघटन का बहुत से कार्यो" का अपने हाथ में लेकर उन्हें 
सहायता पहुँचाना आवश्यक प्रतीत होता है । यहाँ पर यह 
स्मरण रखना चाहिए कि स्विट्जलैंड में बड़े से बड़े राष्ट्र 
की जन-संख्या पाँच लाख से ऊपर नहीं है। और ऐसे भी 
छोटे छोटे राष्ट्र उसमें सम्मिलित हैं जिनक्नी जनसंख्या तेरह 
हजार से ऊपर नहों है । स्विस्‌ राष्ट्रसंघटन के निम्नलिखित 
काये गिनाए जा सकते हैं-- 
(१) राष्ट्रों के विद्ेशीय संबंधों का निरोक्षण तथा नियमन | 
(२) राष्ट्रों की अंतरीय स्वरक्षा , शांति तथा प्रबंध करना। 
(३) देश के धामिक संधों तथा मठों का प्रबंध करना । 
(४) मादक द्रव्यों के विक्रय तथा व्यवस्रायों के संचाक्न 
के लिये नियम बनाना । 


(५) रेलवे के निर्माण तथा संचाक्षन का प्रबंध करना | 


(६) विशेष विशेष रोगों से जनता का बचाने के लिये 
स्वास्थ्य-संबंधी नियम बनाना | 

(७) व्यवसायों में श्रमियों की उन्नति के लिये श्रमसंबंधी 
नियम बनाना । 

(८) श्रमियों का बीमा कराना तथा व्यावसायिक नियम 
बनाकर प्रचलित करना । 


(<) नदियों तथा जंगलों का निरीक्षण करना | 
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(१०) आवश्यकीय स्थानों पर भिन्न भिन्न राष्ट्रों के 
प्रेस सेबेधी तथा निवास संबंधी राष्ट्रीय नियमों को 
शिथिल्ल करना | 

(११) मुख्य मुख्य सड़कां तथा पुलेों का निरीक्षण करना। 

फ्रोबर्ग नामक राष्ट्र को छोड़कर स्विस राष्ट्र-संघटनके प्राय: 
सभी राष्ट्रों में सीधे तार पर या श्रप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक राज्यनियम 
के पास करवाने या न करवाने में राज्य- 
नियम द्वारा जनसम्मति लेने की कोई न 
कोई विधि अवश्य प्रचलित है। छोटे छोटे राष्ट्रों में जहाँ 
जनसम्मति सीधे ही प्रजा से ले ज्ली जाती है, वहाँ 
बड़े बड़े राष्ट्रों में, जिनमें प्रतिनिधि-सभात्मक राज्यप्रणाल्वी 
का ही बहुत कुछ अवलंबन है, जन-खम्मति लेने की एक 
नवोन विधि काम में लाई जाती है। स्विटजलैंड में तीन 
प्रकार की जनसम्मति काम में लाई जाती है |--( १) 
अबाध्य जनसम्मति, ( २) बाध्य जनलम्मति और (३) 
नियामक जनसम्मति | 

जिन जिन स्विस्‌ राष्ट्रों में प्रवाध्य जनसम्मति की रीति 
प्रचलित है, वहाँ राज्य स्वयं राज्यनियमों के बनाने में जन- 
सम्मति लेने के लिये प्रजा की ओर से बाध्य नहों है। 
हाँ, इसमें संदेह नहीं कि यदि जनता किसी राज्यनियम 
को राष्ट्र में प्रचलित होने से सवेथा ही हटाना चाहे, ते वह 
उसे हटा सकती है। इस अवस्था में जनता के बहुत से व्यक्ति 
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( व्यक्तियों की संख्या भिन्न भिन्न राष्ट्रों के राज्यनियर्मो द्वारा 
भिन्न भिन्न नियत है ) अपने अपने हस्ताक्षर करके राज्य के 
पास एक ऐसा प्राथनापत्र भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि 
अ्रमुक अमुक राज्यनियम हमें श्रभीष्ट नहीं हैं। अत: उन पर 
जनता की सम्मति ( राज्यनियमों पर वे ही व्यक्ति सम्मति दे 
सकते हैं जिनको प्रतिनिधि सभा के सभ्य चुनने का 
अधिकार प्राप्त है ) ले ली जाय । राज्य इस प्रकार के प्रार्थना- 
पत्र के पहुँचने पर राज्यनियमों पर जनसम्मति लेने के लिये 
बाध्य है। प्राथनापत्र में लिखे हुए राज्यनियमों पर राज्य 
जनसम्मति लेता है श्रार जनता का हां या ना एक ही उत्तर 
देना पड़ता है। इस प्रकार की जनसम्मति लेने से यदि कोई 
राज्यनियम न पास हुआ तो राज्य को अ्रपनी इच्छाओं के 
विरुद्ध भी उस नियम को राष्ट्र में प्रचलित करने से रोकना 
पड़ता है। इस प्रकार प्राथनापत्र द्वारा राज्य की जनसम्मति 
लेने की विधि श्रबाध्य जनसम्मति की विधि कही जाती है। 
परंतु बहुत से ऐसे खिस राष्ट्र हैं जिनमें बाध्य जनसम्मति 
की चिथि का ही प्रचार है। अर्थात्‌ उन राष्ट्रों में राज्य 
को राज्यनियम बनाने के लिये खयं ही जनता की सम्मति 
लेनी पड़ती है। जनता को प्राथेनापनत्र भेजने की कोई 
आवश्यकता नहीं होती । 

बाध्य जनसम्मति किसी राष्ट्र की शासन-पद्धति को 
प्रजासत्तात्मक राज्य के सिद्धांतों के बहुत समीप तक पहुँचा 
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देती दे, क्योंकि इससे प्रत्येक राज्यनियम को पास करने या 
न करने में सीधे तार पर जनता की ही सम्मति होती है। 
सबसे बड़ा लाभ ते यह है कि इस 
विधि द्वारा जनता में शांति-भंग नहीं होने 
पाता । अबाध्य जनसम्मति की विधि में प्राथेनापत्र पर 
जनता के हस्ताक्षर करवाने में राष्ट्र में बड़ा भारी विक्षोभ 
उत्पन्न दो जाता है। वैलेस नामक खिस राष्ट्र में १८४४ 
में पहले पहल श्रबाध्य जनसम्मति की विधि प्रचलित हुई 
थो | उस राष्ट्र में यह विधि विफल सी सिद्ध हुई, क्योंकि 
राज्य के बहुत से श्रावश्यक नियमें। का भी जनता ने न पास 
किया। कुछ भी हो, सन्‌ १८५२ में कुछ आर्थिक 
विषयां के लिये इस विधि का अ्रवलंबन करना वहाँ उचित 
ठहराया गया। ज्यों ज्यां समय गुजरा, अन्य राष्ट्रों ने भी 
श्रबाध्य या बाध्य जनसम्मति की विधि में से किसी न किसी 
विधि का अवलंबन कर लिया । आवश्यकता पड़ने पर एक 
विधि का छोड़कर दूसरी विधि का तथा दूसरी का छोड़कर 
पहल्ली का भी वे अ्रवलंबन करते रहे । परंतु यहाँ पैर यह 
स्मरण रखना चाहिए कि आजकल प्राय: सब राष्ट्रों में यदि 
शासन-पद्धति में किसी प्रकार का परिवतेन करना हो ते! 
बाध्य-जन-सम्मति की विधि ही का प्राश्रय लेना पड़ता हे। 
शासन-पद्धति से अतिरिक्त बिषयों में ते किसी राष्ट्र में कोई 
विधि प्रचलित है, किसी में कोई । स्थूल रूप से दिग्दशेन 


बाध्य जनसम्मति 
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कराने के लिये भिन्न भिन्न राष्ट्रों की जन-खम्मति को विधियाँ 
हम नीचे देते हें-- 


राष्ट्र जनसम्मति ग्रवलंबन का 
बाध्य या अ्रबाध्य समय 

राष्ट्रसंघटन अबाध्य १८७७ 

जूरिच (/५४४०॥) बाध्य १८६७ 

बने ( 070 ) हे हा 

लूसने ( ,0०९7४४ ) अबाध्य १८६८ 


साधारण तार पर बाध्य १८४८ क्या 


| फ़ ए9 
33008 8648, । अबाध्य (संधियों में ) १८७६ 


जग ( 2०९ ) अधाध्य १८७७ 
फ्रोबगे (+छां0फफष्ट ) ,, का 
सालूअर ( 50)0५7९ ) बाध्य १८६८ 
(अबोध्य १८५६) 

बैसल नगर ( 398]6 ) श्रबाध्य १८६१, १८७५ 
बैसस्‍ल प्रामीण (358]८) बाध्य १८६ ३ 
शाफ्हासन (80र्थश्षी- 

]9प8७॥ ) ; १८५४ ( १८५६ अबाध्य ) 
सेंट गाल (8६. 08]]) प्रवाध्य १८६१ तथा 

१४८७५ 

प्रिजंस ((7४83075) बाध्य १८२ 


थार्गो (0४29०) !) १८७२ 
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राष्ट्र जनसम्मति अवलंबन का 
बाध्य था भ्रबाध्य समय 
थर्गों (॥7729०) बाध्य १८६७ 
टिसिना (]४070)  अबाध्य १८८३ 
तथा १८-२९ 


अबाध्य (साधारण वि०) १८ 
वाढ्‌ (५४७४०) । पी 


बाध्य (आशिक वि०) १८६१ 
वैलेस (५७)७5४) बाध्य (आधिक वि०) १८५२ 


श अबाध्य १८७< 
न्यूकेटल(ए ००७७९) 
पकटलाए ) बाध्य (आधिक वि०) १८५८ 
जनेवा ((४००४७) श्रव्ाध्य १८७ 


शासन-पद्धति में परिवर्तन करने के लिये स्विस्‌ राष्ट्र-संध- 
टन को बाध्य जन-सम्मति विधि का ही अवलंबन करना 
पड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्य विषयों पर यदि साम्राज्य 
के तीस हजार मनुष्य या आठ राष्ट्र मुख्य राज्य के पास 
प्राथेनापत्र भेजें ते मुख्य राज्य का उन विषयों पर जनसम्भति 
लेनी पड़ती है। मुख्य राज्य द्वारा पास किया हुआ नियम 
नब्बे दिनों तक साम्राज्य में प्रचलित नहीं किया जा सकता | 
यह नियम इसक्षिये किया गया हे कि जनता यदि इस 
पर 'अबाध्य-जन-सम्मति” लेना चाहे तो उसे तीस हजार 
मनुष्यों के हस्ताक्ष?र करवाकर मुख्य राज्य के पास प्रार्थना- 
पत्र भेजने का भ्रवसर मिल सके । 
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अभी तक भिन्न भिन्न राष्ट्रों की ओर से अबाध्य-जन- 
सम्मति छेने के लिये प्राय: मुख्य राज्य के पास प्राथेनापत्र 
नहीं भेजा गया है। पर जनता के तीस हजार व्यक्तियों द्वारा 
कई बार प्राथेनापत्र भेजे जा चुके हैं। १८७४७ से १८७५ तक 
ज्गभग १८२ नियमों में से २० नियमों पर अबाध्य जत्त- 
सम्मति ली गई जिनमें से केवल ६ हो नियम जनता ने पास 
किए तथा अन्य सब नियमों का पास नहों किया | इसी समय 
में मुख्य राज्य की ओर से शासन-पद्धति सम्बन्धी १० नियम 
आध्य जन-सम्मति के छ्लिये जनता के पास भेजे गए जिनमें से 
कंवल ६ ही पाख किए गए। इसी प्रकार बने नामक राष्ट्र में 
१८६< से १८<€६ तक <€७ राष्ट्रोय प्रस्ताव जनता में पास 
दाने के लिये भेजे गए। इनमें से केवल ६< दो पास हुए, 
शेष छोड़ दिए गए। सालूर नामक राष्ट्र में भी यहो घटना 
हुई । यहाँ १८७० से १८€१ तक ६६ नियम जनता के 
पास भेजे गए थे जिनमें से केवल्ल पंद्रह हो नहीं पास 
किए गए थे। शेष ५१ नियमों का जनता ने स्वीकृत 
कर लिया था। इसी प्रकार के परिणाम जूरिच नामक 
राष्ट्र ने भो प्रकट किए हैं । 

स्विट्जलंड की जन-सम्मति विधि द्वारा न पास किए हुए 
नियमें पर जब विचार किया जाता हे, तो पता लगता है कि प्राय: 
जनता ने उन्हों प्रस्तावों को नहों पास किया जिनसे अधिक 
पुधार द्वोने की श्राशा थी। यह क्‍यों ? यह इसी लिये कि 
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प्राय: जनता अपने प्रतिनिधियों की श्रपेक्षा श्रधिक संकुचित 
विचार की हुआ करती है। स्विट्जलें'ड में जन-सम्मति-विधि 
की विशेष रूप से समात्लोचना हुश्रा करती है। खमालेचकों 
का कथन दे कि यह विधि भी जनता की सम्मति की वास्त- 
विक सूचक नहीं कही जा सकती, क्योंकि राज्य-नियर्मां क 
पक्तपाती लोग प्राय: इतनी उत्सुकता से सम्मति देने के लिये 
नहीं जाते जितनी उत्सुकता से विपक्षी लोग जाते हैं। यह 
इसी से प्रत्यक्ष है कि बने नामक राष्ट्र में कुल सम्मति देने योग्य 
पुरुषों के ४३ प्रति सेकड़ा ही 'जन-सम्मति विधि? में राज्य- 
नियमों पर सम्मति देने जाते हैं । विचित्रता यह है कि इसकी 
अपेक्ता सम्मति देनेवालें की प्रति सेकड़े भ्रधिक संख्या प्रति- 
निधियों के चुनाव के समय हुआ करती है, जे कि गणना के 
अनुसार ६३ होती है। यह अंतर इस बात का सूचक है कि 
जनता का प्रेम 'जन-सम्मति-विधि? में उतना नहीं है जितना 
कि चुनाव में है । प्रस्तावों के विषयों क॑ अनुकूल ही सम्मति 
देनेवालां की संख्या घटा बढ़ा करती है। कई एक प्रस्तावों 
पर जहाँ ८७'६ सम्मति देनेवाले पहुँचते हैं, वहाँ कुछ पर केवल 
२०२ ही | जनता फे अधिक प्रिय विषयों से छ्लेकर न्यून प्रिय 
विषयों तक की सूची यथाक्रम इस प्रकार है--( १ ) धार्मिक 
विषय, ( २) राजनीतिक विषय, ( ३ ) रेल की सड़कें, 
( ४) विद्यालय, (५) प्राय-व्यय संबंधी विषय, ( ६ ) 
शासन संबंधी विषय | 
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उपयुक्त सूची से स्पष्ट हुआ होगा कि जनता को शासन- 
संबंधी विषय ही सबसे कम प्रिय हैं तथा उन्हों पर सम्मति 
देनेवाले भी बहुत ही कम पहुँचते हैं । यह क्‍्यें ? यह इसी 
लिये कि जनता जे। विषय समभ सकती है तथा जिसपर विचार 
सकती है, भ्रधिकतर उसी पर सम्मति देने क॑ लिये जाती है। 
शासन संबंधी कठिन विषय उसकी समझ्क में नहीं हरा सकते, 
अत; उन पर वह सम्मति देने के लिये नहीं जाती। ऐसे कठिन 
विषय में जनता के बहुत ह्वी थोड़े व्यक्तियों का प्रवेश होता है; 
ध्रत: उस पर सम्मति देने के लिये भी बहुत ह्वी थोड़े व्यक्ति 
जाते हैं, श्रे/र यह उचित भी प्रतीत दाता है । दूसरा आक्षेप जन- 
सम्मति-विधि पर यह किया जाता है कि जनता को पर्याप्त साधन 
प्राप्त नहों हैं जिनसे वह किसी विषय पर गंभीर रूप से श्रपनी 
सम्मति निश्चित करे । यह शभ्राक्षेप बहुत कुछ सत्य हे । 
परंतु इस दूषण को दूर करने के लिये सिस्‌ राज्य ने जो कुछ 
यत्न किया है, वह भी प्रशंसनीय है। राज्य उन प्रस्तावों को 
अपने प्रेस द्वारा छपवाकर जनता फे पास भ्रेज देता है जिन पर 
उसे 'जन-सम्मति? लेनी होती है। इस काये में राज्य 
का बहुत धन खचे होता है। गणना से पता लगा है कि 
राज्य के १३८०००० फ्रंक ( ७७००० रु० ) के लगभग कंवल 
इसी काये में व्यय होते हैं | प्रस्तावों की मुद्रित प्रति मिलने से 
विषय जनता के सामने आ जाता है श्रेर उसके समझाने के 
लिये अभी तक काई साधन स्विस्‌ राज्य का नहीं सूभा है 
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तीसरा आक्षेप इस विधि पर यह किया जाता है कि इस 
विधि के प्रचलित द्वोने से यह बहुत संभव है कि कालांतर में 
जनता के प्रतिनिधि राज्यकाये में अ्रपना उत्तरदायित्व बहुत दी 
कम समभने लगें । परंतु यह आजक्ञषेप कहाँ तक सटय है, 
इसका निणेय करना अत्यंत कठिन दहै। क्या द्वोगा, यह 
कान कद सकता है। जे कुछ सामने है, वह ते यही है कि 
अभो तक स्विट्जलैंड में यद्द दशा नहीं हुई दै। प्रतिनिधि 
राज्यकाय में बहुत कुछ प्रपने उत्तरदायित्व का समभते हैं , 
इस प्रकार यह दिखाया जा चुका है कि जन-सम्मति-विधि 
पर क्‍या क्या ग्राक्षप भिन्न भिन्न विद्वानों की ओर से किए 
जाते हैं। यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि स्विट्जले'ड 
में ऐसा काई व्यक्ति नहीं है जे इस विधि का मूल्लो- 
चउछलेदन करना चाहे | जे कुछ ओचक्षेप किए जाते हैं, वे केवल 
इसी लिये कि यह विधि जनता के लिये अ्तिशय ज्ञाभकर है । 
अत: इसमें जो दूषण हैं, उन्हें भी किसी प्रकार से दूर कर 
दिया जाय । इस विधि के कारण हो स्विट्जले ड की शाखन- 
पद्धति सब देशों की अपेत्ा आदशे शासन-पद्धति छमभ्की जात्ती 
है। महाशय ड्राज जेसे राजनीतिज्ञ तथा योग्य विद्वान का 
कथन है कि जनसम्मति की विधि स्विट्जर्लेंड में अभी तक 
बहुत ही बुद्धिमत्ता से काम में लाई गई है। अभ्रतः इसने 
डस देश को हानि की प्रपेत्षा बहुत कुछ लाभ ही पहुँचाया है । 
मनुष्यों के प्रत्येक काये के सदृश यह भो श्रपूणे ही है। जे। 


( १४७ ) 


कुछ लोगों का करना चाहिए, वह फेवल यही है कि इसके 
परित्याग की शअ्रपेक्षा इसके दूषणों के दूर करने का ही विशेषत: 
यत्न हो । जन-खम्मति-विधि ने स्विस्‌ राष्ट्रंसंघटन का बहुत 
ही भ्रधिक ल्लाभ पहुँचाया है । 

बाध्य तथा अबाध्य जनसम्मति पर जा कुछ लिखना था, 
वह लिखा जा चुका है | भ्रब नियामक जनसम्मति पर भी मैं 
कुछ लिख देना आवश्यक समभता हूँ। बाध्य तथा अबाध्य 
जनसम्मति की विधि एक मात्र निषेधात्मक हे; भ्र्थात्‌ 
इस्र विधि के द्वारा जो कुछ स्विस जनता कर सकती है, 
बह केवल यही है कि अपने प्रतिनिधियों द्वारा पास किए 
हुए नियमों को चाहे राज्य में प्रचलित करे, चाह्दे प्रचलित 
होने से रोक दे। परंतु स्विस्‌ विद्वानों की सम्मति है 
कि प्रजासत्तात्मक राज्य तब तक पूरे नहीं हो सकता 
जब तक जनता का नियम-निर्माण में पूणे रूप से हाथ न 
दे । अतः इस बात की पूर्णता के लिये भी वहाँ एक विधि 
प्रचल्चित की गई है जिसे नियामक-जन-सम्मति विधि ( १० 
एरां४रं&४४० ) के नास से पुकारा जाता है। नियामक- 
जन-सम्मति-विधि के अनुसार जातीय सभाओ्रें के सभ्यों के 
पिरुद्ध भी कुछ व्यक्ति एक नियम बनाते हैं तथा उस पर 
बहुत से व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाकर राज्य के पास भेज 
देते ै। राब्य उस नियम का अपनी नियामक सभाओं में 
भेजता है। यदि वह नियम पास हुआ, तब ते कोई बात 
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नहीं है, वह राज्यनियम हो। ही गया जा कि जनता को 
अभीष्ट था। परंतु यदि वह नियम वहाँ पास न हो, तब 
राज्य उस नियम पर जनसम्मति लेता है। यदि जनसम्मति 
उछल नियम को पास कर दे, तब वह राज्यनियम द्वो जाता 
है तथा राज्य को अपनी सम्मति के विरुद्ध भी उस पर काये 
करना ही पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि प्राथेनापत्र 
भेजनेवाले साधारण तोर पर किसी नियम के सुधार का ही 
जिक्र करते हैं; परंतु जब जनता सुधार करना स्वोकृत कर ल्लेती 
है, तब प्रार्थीजन या राज्य काईं उस नियम को सुधारकर पुनः 
जनता में पेश करते हैँ तथा वहाँ से पास होने पर वह सुधार 
राज्यनियम का रूप धारण कर लेता है। यहाँ पर यह स्मरण 
रखना चाहिए कि मुख्य राज्य के किसी प्रस्ताव पर 'नियामक- 
जन-सम्मति' लेने के लिये पचास हजार पुरुषों का प्राथेना- 
पत्र पर हस्ताक्षर करना श्रावश्यक है। जूरिच राष्ट्र फा 
नियम है कि पाँच हजार श्रादमी जिस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर 
ऋरके भेजें, वह प्रस्ताव राज्य को नियामक-जन-सम्मति के 
लिये भेजना पड़ता है। इसी प्रकार 'नियामक-जन-सम्मति! 
का किसी प्रस्ताव के संबंध में विचार करवाने फे लिये भिन्न 
भिन्न राष्टों की ओर से हस्ताक्षर करनेवालों की भिन्न भिन्न 
संख्या नियत है | 

१८४८ में सिस्‌ शासन-पद्धति के निर्माताओं ने अमेरि- 
कन शासन-पद्धति के अनुसार ही झपने देश की शासन-पद्धति 


( १५४७८ ) 

का निर्माण किया। उन्हें यह पसंद न था कि वे भी अपने 
देश में साम्राज्य के शासन का संपूर्ण श्रधिकार एक प्रधान 
के ही हाथ में दे दें। अतः उन्होंने 
प्रधान के स्थान पर एक राष्ट्रीय 
डपसमिति” का निर्माण किया। राष्टोय 
उपसमिति में उन्होंने सात सभ्य रखे और उनमें से किसी दे! 
का एक-राष्ट्रीय होना सर्वंधा निषिद्ध किया । स्विस्‌ शासन- 
पद्धति के निर्माताओं ने यहां पर बस न की। उन्होंने 
राष्ट्रीय उपसमिति की शक्ति भ्री इस बात से न्यून कर दी 
कि उसे प्रतिनिधि सभा का ही एक अंग बना दिया। इस 
प्रकार उन विद्वानों ने स्विस शासन-पद्धति के जे। मुख्य मुख्य 
अंग बनाए, वे ये हँं--( १ ) प्रतिनिधि सभा, (२ ) राष्ट 
सभा, (३) जातीय सभा, (४) राष्टीय उपसमिति 
और ( ५ ) न्याय सभा । 

अमेरिकन शासखन-पद्धति को सामने रख कर ही सििस्‌ 
शासन-पद्धति का निर्मांश किया गया है, यह अभी लिखा जा 
चुका है। परंतु यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि दोनों 
देशों की शासन-पद्धतियाँ काय्ये में एक दूसरी से सर्वथा 
विपरीत हैं । कहट्दों स्विसू शासन-पद्धति प्रबल है भार अमेरि- 
कन शासन-पद्धति दुबेल है; और जहाँ द्वितीय प्रवल है, 
वहाँ प्रथम दुबेल है | दृष्टांत के तौर पर अमेरिकन शासन- 
पद्धति में राष्ट सभा तथा न्याय सभा प्रशंसा के योग्य समक्ती 


स्बिस्‌ राष्ट्र्ंसंघटन 
की शासन-पद्धति के श्रेग 
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जाती हैं, परंतु खिस शाख्रन-पद्धति में ये ही देने निर्बेल 
समभी जाती हैं। खिसू शासन-पद्धति में राष्ट्रीय उपसमिति 
तथा प्रतिनिधि सभा प्रशंसनीय हैं, पर अमेरिकन शास न- 
पद्धति में वे श्रप्रशंसनीय हैं। सारांश यह कि दोनों ही देशों 
में शासन-पद्धति के उन उन अंगों ने सफलता से काम किया 
है जे उनकी स्वजातीय हैं । 

स्विस्‌ प्रतिनिधि खभा के खभ्यों की संख्या १४७ है। इसमें 
राष्ट्र द्वारा विभक्त ५२ प्रांतों से प्रतनिधि आते हैं। स्विट- 
जलैंड में जनसंख्या तथा प्रतिनिधि का 
अनुपात १: २०००० है। बोस हजार से 
कम जनसंख्यावाल्ले राष्ट्रों को एक प्रतिनिधि भेजने का अधि- 
कार प्राप्त है; ग्रौर यदि किसी राष्ट्र की इतनी जनसंख्या हो कि 
उसे २० इजार से भाग देने पर १० हजार से ऊपर शेष 
बचता हे।, ते उसे एक और प्रतिनिधि भेजने का अधि- 
कार प्राप्त हो जाता है। प्रतिनिधि खभा का एक बार 
जे प्रधान था उपप्रधान होता है, वद्दी अगली बार उस 
पद पर नहीं चना जा सकता। यही नियम राष्ट्र क॑ 
साथ भी है। प्रथात्‌ एक राष्ट्र का जो एक बार प्रधान 
या उपप्रधान दो, दूसरी बार उसी राष्ट्र का व्यक्ति उस 
पद पर नहीं चुना जा सकता। 

स्विस्‌ राष्ट्र सभा में पूणे राष्ट्र के दे सभ्य आते हैं प्रौर 
प्रधराष्ट्र का फेवल् एक ही सभ्य पाता है । सिवस राष्ट्र सभा 


प्रतिनिधि सभा 
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का निर्माण अमेरिकन राष्ट्र सभा का देखकर किया गया था। 
परंतु कुछ कारणों से देने ही एक दूसरी से स्वथा भिन्न भिन्न 
हैं । स्विट्जलैंड में राष्ट्र सभा का जो पूर्व 
मान था, वह शभ्रवब नहीं रहा। भिन्न 
भिन्न दलों के नेता श्रब प्रतिनिधि सभा में जाना अधिक ज्ञाभ- 
दायक समभते हैं। यह क्यों? यह इसी लिये कि राष्ट्रीय 
उपसमिति के सभ्य प्राय: प्रतिनिधि सभा से ही चने जाते हैं 
तथा उसके काये का निरीक्षण आदि करने में प्रतिनिधि 
सभा ही अधिक शक्तिशालिनी है । राष्ट्र सभा के कुल मिला- 
कर ४४ सभ्य हैं। ये२२ राष्टों द्वारा चुनकर श्राते हैं । 
राष्ट्र सभा में प्रतिनिधियों का भेजने, उनकी तनखाहें देने 
तथा प्रतिनिधियों के स्वराष्ट्र संबंधी मामलों में राष्ट्रसंघटन के 
नियम नहीं लगते; अपितु भिन्न भिन्न राष्ट्रों के अपने अपने 
नियम ही इन मामलों में काम करते हैं। एक राष्ट्र अपने 
प्रतिनिधि को चार वर्ष के लिये भेजता है श्रौर दूसरा राष्ट्र 
केवल एक द्वी वर्ष के लिये। भिन्न भिन्‍न राष्ट्रों में राष्ट्र 
सभा के प्रतिनिधियों के चुनने का तरीका भी भिन्न भिन्न है। 
राष्ट्र सभा के प्रधान श्रर उपप्रधान के चुनाव में प्रतिनिधि 
सभा फे ही नियम लगते हैं | 

देनां सभाओं के, स्विसू शासन-पद्धति के अनुसार, निम्न- 
दाने सभाओं के काय्ये लिखित काये कद्दे जा सकते हैं-- 

१--- क) विदेशीय राष्ट्रों के साथ संधि आ्रादि करना । 

शा०--?१ १ 


राष्ट्र सभा 
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(ख) शांति या युद्ध की उद्घोषणा करना । 

(ग) राष्ट्र-संघटन की सेना का प्रबंध करना | 

(घ) स्विट्जल्ैंड को युद्धों में उदासीन रखना 
तथा बाह्य स्वरक्षा करना । 

२--(च) राष्ट्रों के अधिकारों के विरुद्ध राष्ट्रसंघटन 
के अधिकारों को सुरक्षित रखना | 

(छ) देश की अंतरीय स्वरक्षा तथा शांति के 
लिये भिन्न भिन्न नियमों को पास करना 
तथा भिन्न भिन्न काये करना । 

(ज) राष्ट्स्‍्संघटन को शासन-पद्धति के श्रनुसार 
राष्ट्रों के लिये तथा राष्ट्र-संघटन फे लिये 
भिन्न भिन्न नियम बनाना । 

३-(#) आय-व्यय का बजट बनाना | 

(ट) साम्राज्य के शासन के लिये भिन्न भिन्न 
राजकीय विभागों पर राज्याधिकारियों को 
नियत करना तथा उनका वेतन आदि 
निश्चित करना ! 

४--राष्ट्रीय उपसमिति के कार्यों का निरीक्षण करना 
तथा उपसमिति फे शासन संबंधी निशंयें के विरुद्ध शिकायतों 
का निशेय करना । 
५---जन-सम्भति विधि द्वारा राष्ट्रसंघटन की शासन- 
पद्धति में परिवर्तन करना तथा उसको सुधारना | | 
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जब दोनों सभाओं का सम्मिलित अधिवेशन जातीय सभा 
के रूप में होता है, तब उसके अधिकार 
भी भिन्न हा जाते हैं। वे ये हैं--- 
१--(क) राष्ट्रीय उपखसिति क॑ सभ्यों को नियत 
करना । 
(ख) राष्ट्रीय न्यायाधीश, महामंत्रो तथा राष्ट्रीय 
सेना के सेनापतियां को नियत करना | 
२--अप राधियां को ज्ञषमा प्रदान करना | 
३--राष्ट्रीय अधिकारियों की पारस्परिक कल्लह शांत 
करना इत्यादि | 
प्रतिनिधि खभा का प्रधान ही इसका प्रधान हाता है तथा 
उसी के नियम जातोय सभा के कार्यक्रम के लिये काम 
में थ्राते हैं । 
राष्ट्रीय उपसमिति के सभ्यो का चुनाव जातीय सभा 
द्वारा होता है। सभयों का चुनाव फेवल्न तोन वर्ष फे लिये 
दोता दे। परंतु यदि जातीय सभा के 
सभ्यों का चुनाव तीन वे से पूर्व ही 
है। जाय, तो इसके सभ्यां का चुनाव भी बीच हो में हो जाता 
है। सारांश यदह्द कि उपस्रसिति का जन्म मरण जातीय 
सभा के साथ हुआ करता है, क्योंकि वह्दी इसकी चुनने - 
वाली है। उपसमिति के सात सभ्य होते हैं श्लार राष्ट्रकाये 
भी खात ही विभागों में विभक्त हैं। इस प्रकार एक एक 


जातीय सभा 


राष्ट्रीय उपसमिति 
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सभ्य का एक एक विभाग का शासन मिल जाता है। भिन्न 
भिन्न विभागों का प्रधान ही राष्ट्रीय डपसमिति का सभ्य हुआ 
करता है। संपूर्ण विभागों के काये का निरीक्षण करने के 
लिये उन्हीं में से किसी एक को प्रधान के तौर पर चुन लिया 
जाता है। उपप्रधान भी उन्हीं में से किसी का नियत कर 
लिया जाता है जो प्रधान का समय समय पर सहायता 
पहुँचाता रहता है । उपसमिति के प्रधान और उपप्रधान को 
चुननेवाली एक मात्र जातीय सभा ही है। प्रधान तथा उप- 
प्रधान प्रति वर्ष बदलते रहते हैं | एक ही व्यक्ति का दूसरी बार 
उस पद पर नहों चुना जाता। स्विट्जलेंड में यह एक रीति सी 
चल गई है कि उपप्रधान का ही अगले वर्ष प्रधान के तौर पर 
चुन लिया जाता है तथा इस प्रकार क्रमश: उपस मिति के प्रत्येक 
सभ्य को इस पद पर आने का अवसर मिल्लता रहता है। 
प्रधान के शासन संबंधी अधिकार उपसमिति के सभयों के तुल्य 
ही हैं। अपने साथियों की अ्रपेज्षः जे विशेष काये प्रधान के 
हाथ में है, वह केवल यहो है कि वह अपने साथियों के कार्यों 
से सदा परिचित रदहदता है तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुचारु 
रीति पर चल्नाने के लिये प्रधान का पद ग्रहण करता है । 
१८८८ में विदेशीय विभाग का काये प्रधान के सपुद किया 
गया था; परंतु इसके लिये जब स्थिरता की भ्रावश्यकता हुई, 
तब यह निश्चित हुश्रा कि प्रधान जिस विभाग का काये 
अपने हाथ में लेना चाहे, ले ते । स्विटजलैंड में राजकाये के 
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सात विभाग हैं, यह पूवे हो लिखा जा चुका है। उनके नाम 
निम्नलिखित हैं-- 

( १ ) विदेशीय विभाग, ( २ ) न्याय तथा पुलिस विभाग, 
( ३ ) कृषि विभाग तथा व्यवस्लाय विभाग, ( ४ ) युद्ध विभाग, 
( २ ) आयव्यय विभाग, ( ६ ) डाक तथा रेह्ष विभाग, 
श्रेर ( ७ ) अंतरीय ( गृह्य प्रबंध ) विभाग । 

उपसमिति के काये बहुत से हैं। उपसमिति के बहुत 
से न्यायालय संबंधी काये हैं शलर शासन संबंधी काये भी 
उसके पास पर्याप्त हैं। स्विट्जलैंड में यद्यपि मुख्य न्यायालय 
है जिसमें राज्यनियम संबंधी ऋगड़े भेजे जाते हैं, परंतु कुछ 
शासन संबंधी विवाद उसके हाथ से लेकर जातीय सभा ने 
डपसमिति के सपुदे कर दिए हें। इसमें संदेह नहीं कि 
उपसमिति न्याय करने में केवल न्याय का ही ध्यान नहीं 
रखती, वरन्‌ राजनीति का भी ध्यान रखा करती है। परि- 
गाम इसका यह द्वोता है कि उसके बहुत से निणेय दूसरों 
का निशेय नहीं प्रतीत हो सकते। यहां पर यह प्रश्न 
उठना स्वाभाविक है कि यदि स्विट्जलैंड की शासक राष्ट्रीय 
उपसमिति न्‍्यायवितरण का भी काम करती है, ते! वह 
स्वेच्छाचा रियी क्‍यों नहीं हो जाती ? क्‍योंकि जहाँ कहीं 
शासन तथा न्याय का काये एक हो व्यक्ति के हाथ में सपुददे 
कर दिया जाता है, वहाँ ऐसा होना संभव है । इसका उत्तर 
यही दिया जा सकता है कि स्वतंत्रता देवी की उपासक स्वतंत्र 
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जातियों में यद्ट घटना प्रायः नहीं होती । श्रौर यदि कभी 
ऐसी बात होनेवाली भी दो, ते भी अखबारों, पुस्तकों तथा 
जनता के विक्षञोमों का शासखकां को इतना भय द्वोता है कि 
वे प्रायः ऐसा करने का साहस हो नहीं करते। युरोप के 
ग्रन्य देशों में अंतरीय या ग्ृह्म विभागों? के मंत्री जब कभी 
स्वेच्छाचारित्व प्रकट करते हैं, तो उसका कारण यह होता है 
कि उनके हाथ में असीम शक्ति दे दी जाती है। परंतु 
स्विस्‌ राष्ट्र-संघटन में यह कब संभव है? उपसमिति के 
सभ्य जो कुछ काम करते हैं, वद्द केवत्व यही है कि वे देखे 
कि प्रबंधकर्ता लोग नियमें। को कार्य में उचित विधि पर लाते 
हैं या नहीं । उपसमिति के सभ्य राष्ट्रीय प्रबंधकर्तताओं के 
साथ बहुत कुछ प्रेम से व्यवहार करते हैं, तथा बड़ी बुद्धिमत्ता 
से प्रत्येक नियम के भावों का समझकर काम करते हैं। यदि 
कभी किसी राष्ट्र से उपसमिति के सभ्यां का कगड़ा हो जाय 
तथा वह राष्ट्र जातीय नियमें का पाह्तनन करने के लिये डद्यत 
न हो, तो उपसमिति उस्र राष्ट्र में जातीय सेना को पहुँचा 
देती है जो बिना किसी प्रकार के उत्पात के वहीं पर 
रहने लगती है। इस सेना का व्यय उसी राष्ट्र पर 
पड़ता है जिसमें वह शांति के लिये जाती है। परि- 
णाम इसका यह होता है कि प्राय: स्विख् राष्ट्र इस 
आाथिक ठयय के भय से राष्ट्र-संघटन के नियमों का अति- 
क्रमण ही नहीं करते | 
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स्विट्जल ड में शासन का नियम के साथ संबंध खब सभ्य 
जातियों से भिन्न है। राष्ट्राय उपसमिति शाखन के विषय में 
जातीय सभा के भ्रधीन है। जातीय सभा ने अभी तक उप- 
समिति के शासन संबंधी किसी काये का खबंधा पलटा नहीं 
है। उपसमिति प्रति बष अपनी वार्षिक कारवाई जातीय 
सभा में पढ़ती है औ।र जातीय सभा उसके कायों की समा- 
लेचना करती है तथा उन उन कार्यों पर पश्रपनी श्रसम्मति 
प्रकट करती है जिनसे उसकी असहमति होती है, जिससे 
भविष्य में उन कार्यों फे शासन में ध्यान रखा जाय | 

राष्ट्रीय उपसमिति की तुल्लना अगरेजी मंत्रिसभा की डप- 
समिति से भी की जा सकती है। यद्यपि स्विस_ उपसमिति 
के सभ्य जातीय सभा की किसी सभा के सभ्य नहीं होते, 
परंतु दोनों ही सभाश्रों में उन्हें बेलने का पूणे अधिकार 
मिला है। इस प्रकार वे ज्ञोग राज्यनियम-निर्माण में अपना 
पूरा पूरा प्रभाव डाज् सकते हैं और डालते भी हैं। स्विस 
उपसमिति जातीय सभा की सम्मति पर बहुत से प्रस्ताव 
बनाती है जो जातीय सभा में पास किए जाते हैं। वास्तव 
में बात ते यह्द है कि राष्ट्र के प्राय: संपूणो नियम जातीय 
सभा में पास करवाने के लिये भेजने से पूवे एक बार इसकं 
हाथें से अवश्यमेव गुजरते हैं। इस प्रकार शाखन तथा 
नियम का संबंध शअ्रैंगरेजी मंत्रिससा की उपसमिति के सहृश 
स्विस्‌ उपसमिति में भी अ्रत्यंत समीप का ही है; परंतु यहां पर 
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यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दोनों देशों की उपसमितियों 
के ही ये संबंब कुछ भिन्न भिन्न सिद्धांतों पर आश्रित हैं। 
स्विस उपसखसिति किसी प्रस्ताव के पास न होने पर इस्तीफा 
नहों देती। इसके विपरीत यदि जातीय सभा शासन या 
नियम संबंधी किसी काये में अपना मतभेद प्रकट करे, ते! छविस 
डउपसमिति श्रपनी सम्मति के विरुद्ध भा जातीय सभा की 
सम्मति पर बड़ो प्रसन्नता से कार्य करती रहती है। सर्विस 
उपसमिति के सभ्यों में यह सिद्धांत काम करता रहता है कि 
वे जातीय ख॒भा के सामने जब कोई प्रस्ताव पेश करते हैं, ते। 
वह इसी लिये करते हैं कि जातीय सभा का शासन या नियम 
क॑ विषय में एक उचित सलाह मिल सके, न कि इसलिये कि 
वे संपूणे शासन के जिम्मेवार हैं। अत: यह उचित नहीं है 
कि जातीय सभा का उनशभ्ली सम्पति पर ही चलना चाहिए; 
तथा यदि जातीय सभा उनकी सम्मति पर चलने का तैयार 
न हें तो वे राष्ट्र के शासन की जिम्मेवारी लेने में असमथे 
हैं, अत: वे इस्तोफा दे दं' । *इस दशा में जातीय सभा दूसरे 
व्यक्तियां की उपसमिति बनावे जिनकी सम्मति जातोय सभा 
की सम्मति से मित्तों हो श्रौर जा राष्ट्र के काये की 
जिम्मेवारी ले लें। यही सिद्धांत है जिस पर स्विस उप- 
समिति काये करती हुईं अ्रपनी इच्छाओ्रों के विरुद्ध द्वोते हुए 
भा कई एक बातों पर जातीय सभा की सम्मति पर काये 
करतो रहती है तथा श्रपना पदत्याग नहीं करतो । १८४८ से 
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लेकर श्रव॒ तक केवल दो ही बार उपसमिति के समयों ने 
इस्तोफा दिया है जिसमें कंवल एक बार नियम संबंधी 
ऋगड के ऊपर डपसमिति ने इस्तोफा दियाथा। स्विस्‌ 
विद्वानों की सम्मति में राष्ट्र के लिये यह अविवेचनापुणे 
बात है कि उपसख्रमिति के सभ्यों को सम्मति-विसंवाद के 
कारण इस्तोफा दे देना पड़े, जब कि उनमें शासन संबंधी 
अनेक गुण विद्यमान हें। । 

स्विस उपसमिति को एक प्रकार से प्रबंधकारियी सभा 
भो कह सकते हैं। इसके सभयों के चुनाव में प्रायः उनकी 
प्रबंध या शासन की शक्ति ही मुख्य तार पर देखी जाती है; 
उनमें यह नहीं देखा जाता कि वे राजनीतिक नेता हैं या 
नहीं । स्विस्‌ उपस्रमिति का एक मात्र काये यह है कि 
स्विटजलेंड का शासन डचित विधि पर किया जाय तथा समय 
समय पर नियमों के विषय में जातीय सभा का उचित सलाह 
दी जाया करे। उपसमिति से जातीय सभा यह आशा नहों 
करती कि वह् राष्ट्र की राजनीति का अपने ही हाथ में 
कर ले; और इसी बात में उपसमिति की राष्ट्र में क्या स्थिति 
है, इसका रहस्य छिपा हुआ है। प्राय: मिन्न मिन्‍न दलों में 
से ही उपसमिति के सभ्य चुने जाते हैं; पर विचित्रता यह है 
कि इस पर भी उपसमिति का काये बहुत दो अच्छी तरह 
पर चलता है, जब कि उनकझे प्रत्येक सभ्य की आपस में 
सम्मति एक नहीं होती। इसका कारण यही है कि उप- 
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समिति के सभ्य अपने काये में खतंत्र नहों हैं। वे जातीय 
सभा के एक प्रकार से सेवक हैं। कुछ भी हो, यह 
स्विट्जलंड की हो विशेषता है कि वहाँ राष्ट्रोय उपसमिति के 
सभ्य बड़ी दूरदर्शिता से तथा निष्पक्ष होकर अपना काये करते 
हैं। वे लोग भिन्न भिन्न दत्नां में से चुनकर आते हैं, पर वे 
लोग अपने आपको एक मात्र दलों के सिद्धांतों में ही नहीं 
जकड़ रखते हैं। उपसमिति के सभ्यों का यह विशेष गुण 
समभना चाहिए कि वे लोग जातीय सभा में बड़ो बुद्धिमत्ता 
से भिन्न भिन्न दलों के विचारों की भिन्नता मिटांते हुए राज्य- 
कार्य बड़ी शांति से चलाते हैं । 

उपसमिति के वे ही सभ्य प्राय: बारंबार चुने जा सकते 
हैं, और प्राय: ऐसा होता भी है। १८४८ से १८४३१ तक 
कुल मिलाकर ३१ व्यक्ति उपसमिति के सभ्य बन चुके थे 
जिनमें से ७ अभी उस समय काये भी कर रहे थे। गणना 
से प्रत्येक व्यक्ति के काये का श्राश्तत १० वर्ष निकला है| 
वास्तत्र में बात ता यह हे कि १४ सभ्य लगभग १५ 
वर्ष से ऊपर तक काम कर चुके थे तथा ४ सभ्य २० वषे 
से ऊपर तक और एक सभ्य ने तो ३० वर्ष से ऊपर तक 
राष्ट्र की सेवा की थी | 

उपसमिति का जब कोई सभ्य मर जाता है या इस्तीफा दे 
देता है, उस समय उसके स्थान पर जातीय सभा किसी दूखरे 
व्यक्ति का सभ्य के तार पर चुनकर भेज देती दे । उपसमिति 
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के सभ्यों को प्रायः काये बहुत ही अधिक करना पड़ता हे | 
बहुत से यत्न किए जा रहे हैं जिनसे सभ्यों का परिश्रम 
कम किया जाय । इस प्रकार राष्ट्रीय उपसमिति पर जो कुछ 
लिखना था, लिखा जा चुका। अब हम कुछ शब्द खिस्‌ 
न्यायालय विभाग पर लिख देना आवश्यक समभते हैं | 

खिट्जलैंड का न्यायालय विभाग एक विचित्र प्रकार 
का है। वहाँ मुख्य न्यायालयों के साथ साथ राष्ट्रीय 
न्यायालय अपना काये बहुत ही अच्छी 
तरह से संपादित करते हैं। मुख्य 
न्यायालय के अतिरिक्त जातीय सभा तथा राष्ट्रीय उपसमिति 
भो वहाँ न्याय संबंधी कारये करती है। खिट्जलेंड में 
प्रत्येक सभा के कार्यों की सीमाएँ शासन-पद्धति द्वारा पूरे 
रूप से निर्दिष्ट हैं। १८७४८ में मुख्य न्यायालय की शक्ति 
बहुत कम थी। १८७४ की नियम-धारा से उसे भी मुख्य 
शक्ति मिल्ल गई । 

फीजदारी मुकदमें। क॑ निर्णयेय के लिये मुख्य न्यायालय 
सारे प्रांतों में भ्रमण करता है । न्यायालय के भ्रमण की 
दृष्टि से संपूर्ण स्विट्जरलैंड पांच भागों में विभक्त है जिनमें 
बारी बारी से मुख्य न्यायाज्यय चक्कर लगाता है। वे भाग 
निम्नलिखित हैं-- 

(१ ) फ्रेंच खिट्जलैंड, ( २) बने तथा उसके चारों 
झ्रोर का प्रदेश, ( ३) जूरिच तथा उसके समीपवर्त्तो राष्ट्र, 


न्यायालय विभाग 


( १७२ ) 
( ४ ) मध्य तथा पूर्वीय स्विट्जलैंड का कुछ भाग श्रौर 
( ५ ) इटेलियन स्विट्जलैंड । 
मुख्य न्यायात्वय निम्नलिखित विषयों में निशेय करता है--- 
१--( क ) सावे-राष्टीय विषय । 
( ख ) राष्टों की सीमा का निश्चय । 
( ग ) राजकीय अधिकारियों के राज्यनियम संबंधी 
भगड़ों का निशय ! 
( घ ) शासन-पद्धति से निश्चित नागरिकों के अधि- 
कार संबंधी झगड़े । 
मुख्य न्‍यायाज्यय के हाथ में यद्द शक्ति नहीं है कि वह 
शासन-पद्धति के श्रनुकूल या प्रतिकूल काई राज्यनियम प्रकट 
करे । जनता ने यह शक्ति अपने ही हाथ में ली है । इस में 
निम्नल्तिखित विषय सम्मिलित हैं । 
२--( क ) भिन्न भिन्न समितियों के साथ राष्ट्रों के कगड़। 
( ख ) राष्टों क॑ प्रति राष्टों के झगड़े । 
( ग ) राष्ट-संघटन तथा राष्टों के कगड़े । 
३--( क ) राष्ट्रीय भ्रधिकारियों के प्रति विद्रोह का षड़यंत्र | 
( ख ) सावेजातीय नियमें का भंग | 
( ग ) बड़े बड़े राजनीतिक प्रपराध | 
राष्टीय उपसमिति के भ्रधिकार में इन विषयें का निर्णय है- 
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( १ ) राष्ट्रीय सेनाओं का एकन्न करने के विषय में | 

( २ ) राष्ट्रीय विद्यालयां के शिक्षापद्धति संबंधी विषयों में | 

( ३ ) व्यापार की खतंत्रता । 

( ७ ) आगत कर ( [790% तैएएं८5 )। 

( ५ ) व्यय कर ( (०ा5पफाए० 8565 ) । 

( ६ ) धामिक स्वतंत्रता | 

( ७ ) राष्ट्रीय सभ्यों के चुनाव का औचित्य, अनॉ- 
चित्य इत्यादि | 
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संसार की झनन्‍्य सब शासन-पद्धतियों में अंगरेजी शासन- 
पद्धति निरालो ही है। , और देशों की शासन-पद्धतियाँ ते 
बहुधा लि पिबद्ध द्शा में पाई जाती हैं शेर वे किसी खास 
समय को और किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को 
खपने जन्म का आधार मान सकती हैं। फ्रांस की शांसनप्रणालो 
का जन्म सन्‌ १८७५४ इंस्त्री में हुआ और उसकी बनाने में भिन्न 
भिन्न दलों के नेता एक जगह एकत्र हुए | जमेनी में भी खन्‌ १८१< 
में वोमर नामक स्थान में बेठकर वहाँ के प्रतिनिधियों ने शासन- 
पद्धति निर्माण की। यही अमेरिका में भी हुआ । आज 
इनकी शासनन-पद्धतियाँ की धाराएँ हमें लिपिबद्ध प्राप्त हू सकती 
हैं। परंतु ईँगलैंड में न तो शाखन-पद्धति का कोई जन्म- 
दिवस ही कहा जा सकता है ओर न कोई खास मनुष्य या 
मनुष्यों का समूह उस्रका निर्माणकर्ता कहा जा सकता हे | 
यहाँ की सारी शासन-पद्धति लिपिबद्ध धाराओं के रूप सें भी 
नहीं मिल सकती । वास्तव में बात यह है कि डंगलेंड की 
शाप्तन-प्रणाल्ी कई ध्यवसरों पर टुकड़े टुकड़ करके बनी ओर 
बनती जा रही है | बहुत सा हिम्सा ते केवल परिपाटी और 
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लोगां के आचार पर ही निर्भर है। वहद्द लिपिबद्ध नहीं 
है। यथा अँगरेजी शासन-पद्धति में काई ऐसा लिखित 
नियम नहीं है कि प्रतिनिधि सभा के अविश्वास पर मंद्रविसभा 
इस्तीफा दे ढे, परंतु यह बात ऐसी स्थापित हा गई है जेसे 
किसी राज्यनियम की आज्ञा हो । इसी प्रकार श्रँंगरेजी 
शासन-प्रणाली में कई एक ऐसी बातें भी पाई जातो हैं जा 
दिखाई कुछ देती हैं, परंतु वास्तव में हैं कुछ। सच पूछा जाय 
ते अँगरेजी शासन-पद्धति की यही एक सब से बड़ी विचित्रता 
है । किसी महाशय ने ठीक ही कहा है-- अँगरेजी शासन- 
प्रणाली में जे दिखाई देता है, वह वास्तव में है ही नहीं; श्रौर 
जो कुछ है, वह दिखाई ही नहीं देता |!” राज्यनियम के अनु- 
सार इंगलेंड का राजा सारे साम्राज्य का सम्राट्‌ है श्रौर उसकी 
शक्ति बहुत ही ज्यादा है, जेसा कि हम आगे चलकर लिखेंगे। 
परंतु क्‍या वास्तव में डसे ऐसी शक्ति प्राप्त है ? कदापि नहों । 
सच पूछा जाय तो इँगलेंड का राजा वास्तव में कुछ भी नहीं 
है, उसकी कुछ भी शक्ति नहों है। इस गारखधंधे का 
कारण क्या है ? कारण यही है कि ईँगलेड में बहुत सी बातें 
परिपाटी पर ही निभर हैं। भ्रत: अँगरेजी शासन-प्रणाली सम- 
भने के लिये जब तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया जायगा, 
तब तक उसका सच्चा रूप ध्यान में आना असंभव है । 
यहाँ हम अँगरेजी शासन-प्रणाली क्री एक और विचित्रता 
बता देना उचित समझभते हैं। वह यह कि अन्य देशों में 
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शाखन-प्रणालो के नियमें। और राज्यनियमों में भेद हे। 
राज्यनियम ते जातीय सभा रोजमर्रा बना सकती है और 
मिटा भी सकती है। परंतु वहाँ शासन-पद्धति के नियमों 
का बनाने ओर बदलने के लिये दूसरे ही तरीके का अवलंबन 
करना पड़ता है। इँगलेंड में राज्यनियमें। श्रौर शासन-प्रणात्वी 
के नियमें। में काई भेद नहों है। दोनों प्रकार क॑ नियम एक 
ही विधि से बनाए जा सकते हैं ओ।र बदले जा सकते हैं। 
और जगह ते इस बात की जाँच करने के लिये बहुधा न्याया- 
लय रहते हैं कि कहों शासन-प्रणाली के भिन्न भिन्न अंग, शासन- 
प्रणाली द्वारा प्रदत्त अपने अपने अधिकारों से परे तो नहीं 
जाते | इँगलंड में पालिमेंट जे कुछ नियम बना दे, सब 
मान्य हेंगे। कोई नन्‍्यायात्ृय यह नहों कद सकता कि 
पालिमेंट का काई नियम शासन-पद्धति के विरुद्ध है। इन 
विशेषताओं का बताकर अब हम अगरेजी शासन-पद्धति के 
भिन्न भिन्न अंगों पर कुछ लिखेंगे । 
अगरेजी शासन-पद्धति शअ्गरेजी शासनपद्धति में निम्नल्तिखित 
के श्रेग ।, , अंग ध्यान देने योग्य हैं-.- 
( १ ) राजा, ( २ ) मंत्रिसभा तथा उसको डपुसमिति 
( + ) गुप्त सभा, ( ४ ) प्रतिनिधि सभा, ( ५ ) लाडें सभा । 
ईँंगलैंड में बड़ो बड़ी उपाधियाँ देना, लार्ड बनाना 
नौ तथा स्थल सेना के मुख्य मुख्य अधिकारियों का नियत 
करना, मुख्य न्यायाधीश, मजिस्ट ट, बिशप, आर्च बिशप 
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तथा अन्य मुख्य मुख्य राज्य-कर्मचारियों को भिन्न भिन्न राज- 
काये-विभागों में प्रबंधादि के लिये नियत करना राजा के ही 
नाम पर होता है। मंत्रिस॒भा की उप- 
समिति की सहमति से वह अन्य भी बहुत 
से श्रधिकारों को काये में ला सकता है, 
परंतु इसका उत्तरदायित्व उपसमिति पर हो द्वोता है, न कि राजा 
पर । इँगलेंड में राजा बनने का अधिकार पूवे राजा ऋ 
बड़ पुत्र को ही है और उसका प्रोटस्टेंट मत का होना भी 
आवश्यक है। प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन बुल्लाना, उसका 
कुछ समय कं लिये बंद कर देना तथा यदि आवश्यकता पड़ ते! 
उसे पुन: नवीन ढंग पर चुनाव के खिये प्रेरित करना आदि 
काये राजा के ही हाथ में हैं। यही नहीं वरन डपसमिति की 
अ्रनमुमति लेकर राजा युद्ध भी उद्घाेषित कर सकता है। 
राज्ञी विक्टोरिया के अधिकारों का वन करते हुए महद्दाशय 
बै्द्राट ने लिखा था किराज्ञी संपूरे सेना के हथियार रखवा 
सकती है, लगभग सबके सब राज्याधिकारियों को पदच्युत 
कर सकती है, सब जहाजों का बेच सकती है, कानंवाल कं! 
देकर संधि कर सकती है श्रौर ब्रिटेन क्री विजय के लिये 
युद्ध आरंभ कर सकती है, सब अपराधियों के अपराध 
क्षमा कर सकती है, ओर सबसे बढ़कर बात यह है कि 
वह ईँगलेड के सब मनुष्यों को लाडे बना सकती है। सारांश 
यह कि राज्ञी ऑंगरेजी शासन-पद्धति के अभ्रनुसार चलती हुई 


राजा की शनि 


तथा अधिकार 
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ईँंगलेंड फे अंतरीय प्रबंध का उल्लट पुलट सकती है श्र एक 
बुरी संधि या लड़ाई करके ख्ारी जाति को श्रपमानित कर 
सकती है तथा नौसेना और स्थल्लसेना से हथियार रखवा- 
कर सारे देश का अरक्षित कर सकती है ।] महाशय 
बैज्हाट के उपरिलिखित कथन से स्पष्ट हो गया होगा कि 
शासन-पद्धति के अनुसार अगरेजी राजा के क्‍या अधिकार तथा 
क्या शक्तियाँ हैं। किंतु जेसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, 
राजा वास्तव में इनमें से एक भी काये अपने इच्छानसार नहीं 
कर सकता । वास्तव में राजा कुछ भी नहों है। जो कुछ 
काये उसके नाम से होते हैं, वे प्रायः प्रधान मंत्रो द्वारा ही 
द्वोते हैं; और जेसा प्रधान मंत्री चाहता है, वेसा ही वह राजा 
से करा सकता है। अब हम अरगरेजी मंत्रिसभा तथा उसकी 
उपस मिति की पयोलेचना करेंगे । 

ईगलैंड में राजा तथा प्रजा दानें ही शासक हैं। मंत्रि- 
सभा श्रपने प्रत्येक काये के लिये प्रतिनिधि सभा के आगे उत्तर- 
दायिनी है और इसी में उसकी शक्ति 
ससभ्नी चाहिए; क्योंकि यदि वह्द 
राजा के प्रति जिम्मेवार होती, तो 
ईंगलेंड की शासन-पद्धति में राजा की शक्ति असीम है! जाती । 
अंगरेजी शासन-पद्धति में जे। कुछ विचित्र बात है, वह यही 
है कि मद्दामंत्रो राजा द्वारा चुना जाता है, पर उसका उत्तर- 
दायित्व उसके प्रति नहों रहता, अपितु प्रतिनिधि सभा के 


मंत्रिसभा तथा 
उसकी उपसमिति 
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प्रति दाता है। अगरेजी राजा विजयी दल फे किसी मुख्य 
व्यक्ति को ( उसकी स्वोकृति लेकर ) महामंत्री बना देता हे! 
महामंत्रो अ्रपनी इच्छा के अनुसार अपनी एक मंत्रिखभा 
बनाता है जिसका प्रत्येक सभ्य उसके साथ बहुत सी बातों 
में प्रायः सहमत होता है। ईँगलेंड की शासन-पद्धति में महा- 
मंत्री की शक्ति बहुत ही अधिक है। उसकी सम्मति के 
अनुसार ही नए नए व्यक्तियों का लाडे बनाया जाता है, और 
साम्राज्य के प्रत्येक भाग के शासकों का नियत करना भी उसी 
की इच्छा पर है। मंत्रिख॒भा प्राय: भ्रपना काये उपसमिति 
द्वारा ही किया करती है। उस उपसमिति के सभ्य प्राय: 
निम्नलिखित श्रधिकारियों में से ही होते हैं-- 
( १ ) मुख्य कोाषाध्यक्ष | 
( २ ) लाडे सभा का प्रधान । 
( ३ ) गुप्त सभा का प्रधान । 
( ४ ) मुद्रा-सचिव । 
( ५ ) आयव्यय सचिव । 
( ६ ) छ: राष्ट्रीय सचिव -- 
(क) खदेश सचिव, 
(ख) विदेश सचिव, 
(ग) भारत सचिव, 
(घ) उपनिवेश सचिव, 
(ढ) युद्ध सचिव, 
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(च) वायु सचिव | 

(७) नी सेनाधिपति । 

(८ ) स्वास्थ्य सचिव | , 

( € ) स्क्राटल्लेंड का मंत्री । 

(१०) डाक सचिव | 

(११) शिक्षा सचिव । 

(१२) कृषि और सत्य खचित्र । 

(१३) व्यवसाथ-स भा-प्रधान | 

(१४) मजदूर सचिव | 

(१५) लंकास्टर की डची का चांसलर | 

(१६) राजकीय कार्यों का मुख्य निरीक्षक । 

यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि इँगलेंड में यद्यवि 
मंत्रियों का मुख्य मंत्री ही नियत करता है, तथापि उसके लिये 
उसे राजा की स्वीकृति लेनी पड़ती है | महामंत्रो के भिन्न भिन्न 
पदों के प्रहण करने से उपसमिति के सभ्यां की उपरिलिखित 
संख्या घटती बढ़ती रहती है। इहैंगलैंढ में उपसखमिति 
हो राज्य का काये करती है तथा विरोधियों के पआाक्षपों का 
उत्तर देती है। उपसमसिति की पराजय होने पर सबके सब 
मंत्रियों फा अपना पद छोड देना पड़ता है तथा नवीन महामंत्रो 
अपनी नई मंत्रिसभा तथा उपस्मिति का निर्माण करता है। 
झंगरेजी शासन-पद्धति में मंत्रिसभा की यह उपसमिति एक 

बड़ा भारी अग है | गुप्त सभा के विषय में हम आगे चलकर 


( १८१ ) 

लिखेंगे कि उसमें सभ्यों की संख्या बहुत अ्रधिक होती है, अतः 
वह राजा को उचित सम्मति देन फे लिये अयोग्य है। आज- 
कल्ल गुप्त सभा का यह काये मंत्रिसभा की उपसमिति हो करती 
है। उपसमिति के कारण राज्यकाये ठीरू तार पर चलता 
हे औ्रौर संपूर्ण कार्य की जिम्मेवारी ले लेने में भो वह समथे 
हे। जाती है | 

जब तत्काल्ञीन प्रतिनिधि सभा का मुख्य मंत्रों की राजनीति 
स्वीकृत न हो, उस दशा में मुख्य मंत्रो राजा से प्राथना ऋर 
उसके द्वारा प्रतिनिधि सभा को बर्खास्त करवाकर नए 
सिरे से चुनाव के लिये प्रेरित करता है! इस प्रकार 
करने से मुख्य मुख्य प्रश्नों तशा प्रस्तावों पर 'प्रजा की 
क्या सम्मति है! इसका राज्य को पता लगता रहता है। 
यह दम पहले ही लिख चुके हैं कि मुख्य मंत्रो को राजा 
ही नियत करता है । 

जिस समय मंत्रिसभा तथा उसकी उपसमिति की रीति 
प्रचलित न हुईं थी, उस समय राजा जनता द्वारा मुख्य मंत्री 
पर आज्ञेप किए जाने पर अपना अपमान समभक लिया करता 
था, क्योंकि मुख्य मंत्री को वही नियत किया करता था। अपने 
आदमी की रक्षा कोन नह्ों करता ? परंतु मंत्रिसभा की 
रीति से यह दूषण हट गया है। राजा अब एक निष्पक्ष 
न्यायाधीश की स्थिति में है, जे जनता में जिस दल का 
नेता प्रबल हो, उसी को राज्यभार सपुर्द कर देता है. और उसे 


( पर ) 


इससे कुछ भी प्रयोजन नहीं द्वाता कि उसका कोन मित्र 
है तथा कौन मित्र नहीं है। प्रतिनिधि सभा तथा राजा को 
परस्पर मिलानेवाली संस्था भी मंत्रिसभा कही जा सकती है । 
अँंगरेजी राज्यनियमें। के अनुसार राजा सदैव निम्नांत तथा 
निर्दोष हुआ करता है। यह तभी हो खकता है जब कि 
राजा की किसी काये में जिम्मेवारी न हो। मंत्रिसभा 
की प्रणाली से अरब सब कार्यों का जिम्मेवार मंत्रो ही हे 
गया है। यदि शासन में कुछ भी बुराई आती है ते 
मंत्री को ही पदच्युत होना पड़ता दै तथा दूसरा मंत्री 
उसके स्थान पर शासन के लिये नियत कर दिया जाता 
है। सारांश यह कि मंत्रिसभा की प्रणाली से अ्रब 
ब्रिटेन का राजा खव॑प्रिय हो गया है। यदि श्रब प्रजा में 
किसी की समाल्तोचना द्वोती है ते तात्कालिक मुख्य मंत्रों 
तथा उस्रकी उपसमिति की ही । 

फ्रॉस में भी मंत्रिसभा हे; परंतु उसकी अगरेजी मंत्रिसभा 
से तुलना करना कठिन है। अगरेजी मंत्रिसभा के मंत्रियों क॑ 
अधिकार बहुत कुछ रीति-रिवा्जो पर निभर हैं और इसका 
कारण भी है। अगरेजी शासन-पद्धति का जन्म भ्राकस्मिक 
नहां हुआ है, अपितु उसके प्रत्येक अंग को वत्तमान कालीन 
स्वरूप प्राप्त करने में पर्याप्त काल लगा है । इस दशा में लिखित 
अधिकारों की श्रपेत्षा रीति रिवाज का शासन-पद्धति में बहुत 
भाग होना स्वाभाविक है। फरांसीसी शासन-पद्धति का 
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जन्म आकस्मिक है, अत: उसमें मंत्रियां के श्रधिकार शासन- 
पद्धति द्वारा निर्णीत तथा लिखित हैं। फ्रांस की जनता को 
स्वतंत्रता से अत्यंत प्रेम है। मंत्रियों की स्वेच्छाचारिता उसे 
पसंद नहीं है। परिणाम इसका यह दे कि फर्रांसीसी प्रति- 
निधि सभा यदि किसी साधारण बात पर भी फरांसीसी मंत्रियों 
के विरुद्ध सम्मति दे दे ते उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है; 
परंतु ईँगलैंड में यह बात नहीं है। इंगलेड में मंत्रिसभा के 
पास पर्याप्त शक्तिशाज्षी साधन विद्यमान हैं। अरगरेजी मंत्रि- 
सभा राजा की स्वीकृति से प्रतिनिधि सभा कं! बर्खास्त कर पुनः 
चुनाव के लिये प्रेरित कर सकती है। फरांसीसी मंत्रिसभा 
ऐसा करने की शक्ति रखते हुए भी अभ्रसमथे है । प्रधान तथा 
राष्ट्र सभा की स्वीकृति से फरांसीसी मं॑त्रिसभा, प्रतिनिधि सभा 
को बरखास्त कर सकती है, परंतु फरसीसी प्रधान नाम मात्र 
का ही शासक होता है। वह्द प्रतिनिधि सभा को बर्खास्त 
कर भ्रपने प्रति विरोध नहीं खड़ा करना चाहता। परिणाम 
इसका यह हो गया है कि फरांसीसी मंत्रिसभा यद्यपि अगरेजी 
शासन-पद्धति को देखकर बनाई गईं थी, तथापि अगरेजी मं त्रि- 
सभा की श्रपेक्षा वह शक्ति में श्रत्यंत न्‍्यून है| गई है । अँगरेजी 
मंत्रिसभा का नियम-निर्माण में बड़ा भारी हाथ है। फ्रांस 
में नियम-निर्माण का काये प्राय: उपस्रमितियों के अधीन है 
इस काये का फल्ल यह है कि फरांसीसी मंत्रिसभा शअँगरेजी 
मंत्रिसभा की श्रपेज्षा शक्तिहीन है । 


( श्८७ ) 

फ्रांस में कुछ ऐसे और भी कारण हैं जिनसे फरांसासी 
मंत्रिसभा अगरजी मंत्रिसभा के सदश काम करने में शअ्रसमथे 
हे! गई है । फ्रांस में 'दल्लों का इतिहास” नामक शीप॑क में 
हमने विस्तृत तैर पर दिखाया है कि बहा पर बहुत से दल्ल 
हैं। जितने बड़े बड़े व्यक्ति उस देश में विद्यमान हैं, उतनी ही 
वहा दल्लों की संख्या है। विचित्रता यह है कि एक फरां- 
सीसी मंत्रिसभा पराजित होकर जब टूटती है ते उलके बहुत 
से सभ्य प्राय: नवीन मंत्रिसभा में भी ले लिए जाने हैं । 
सारांश यह कि फ्रांस तथा इँगलेंड की मंत्रिसभा की रीति 
आपस में एक दूसरी से भिन्न है । 

अगरेजी गुप्त सभा के निम्नलिखित व्यक्ति सभ्य हाते हैं-- 
( १ ) राजपरिवार क॑ सम्य, ( २ ) कैंटरबरी का आर्चबिशप, 
(३) लंडन का बिशप, (४) लाड चसि- 
लर, (५) सुख्य न्यायाधीश, (4) मुख्य 
पेड स का प्रधान, (3) प्रतिनिधि सभा का 'प्रवक्ता? , (८) ईँगलैंड 
के राजदूत, ( € ) उपनिवेशां के शासक, (१० ) इंगर्लेंड 
का मुख्य सेनापति, ( ११ ) सब मंत्री, ( १२ ) गुप्त सभा के 
सभ्य की जपाधि-प्राप्त अन्य खब पुरुष | 

गुप्त सभा का अधिवेशन राजप्रासाद में द्वाता हे । नए 
राजा की उद्घाषणा यही सभा करती है और प्रतिनिधि सभा 
के बर्खास्त करने तथा बुलाने फे लिये राजा के द्वारा निकाले 
हुए घेाषणापत्र इसी में तैयार होते हैं। इसकी कई एक उप- 


गुप्त सभा 
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समितियां हैं जो भिन्न भिन्न राजकीय कार्यों का संपादन 
किया करती हैं। दृष्टांत फे तौर पर न्याय उपसमिति' हड्डी 
को ज्लीजिए | इसके द्वाथ में भारत तथा उपनिवेशों की जनता 
की प्राथेनाओं को सुनना है। इसी प्रकार गुप्त सभा की 
'शिक्षा उपसमिति! शिक्षा संबंधी प्रबंध करती है। इसकी 
क्ृपि तथा व्यापार संबंधी उपसमितियाँं भी हैं जे अपने पअपने 
विभाग का निरीक्षण तथा प्रबंध करती हैं । 

इँगलैंड की प्रतिनिधि सभा में ग्राजकल सभ्यां की जो संख्या 
है, वह सदा से उसमें नहीं चली आई है। समय समय पर 
सभ्यों की संख्या बढ़ते बढ़ते अब ६१९ 
के क्गभग है । प्रतिनिधि सभा फे सभ्य 
५ वर्ष के लिये चुने जाते हैं । इंगलंड में प्रतिनिधियों का जन- 
संख्या से अनुपात १: १५००० है। लाडे, न्यायाधीश, रोमन 
केथेलिक पादरी, राज्य-पदाधिकारी, राज्य दंडित पुरुष, 
दिवालिए आदि तथा श्रन्य कई प्रकार के ऐसे ही व्यक्तियां के! 
छोड़कर प्रतिनिधि सभा के सभ्य चुने जाने का प्राय: सभी 
२१ वर्ष या इससे अधिक उम्रवाले अगरेजें का अधिकार है | 
यद्यपि सभ्य के तौर पर चुने जाने के लिये कोई शिक्षा तथा 
संपत्ति संबंधी कैद नहीं लगाई गई है, परंतु संपत्ति के बिना 
प्रतिनिधि बनना भी कठिन ही है; क्योंकि इँगलेड में भी प्रति- 
निधि सभा के सभ्य बनने में बहुत व्यय करना पड़ता हे । 
इस दशा में निधन पुरुषों का प्रतिनिधि खभा का सभ्य बन- 


प्रतिनिधि सभा 
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कर लंडन में निवास करना कठिन है। गणना से मालूम 
हुआ है कि सभ्यों का प्रति दिन ५ पौंड के लगभग व्यय होता 
है। यह शक्ति निधनों के पास कहाँ है कि वे लोग इतना 
व्यय कर सकें। सन्‌ १<८?१८ से पहले यहाँ छ्लियों को सभ्य 
चुने जाने और वोट देने का अधिकार नहीं था, परंतु सन्‌ १८१८ 
के बाद से ३० वर्ष की या इससे अधिक उम्रवाली प्रत्येक स्त्री, 
जे। कि कुछ खास जायदाद वाली और शिक्षित हो, वोट देने 
की अधिकारिणी हो गई है । 

कुछ वर्षों से प्रतिनिधि सभा के सभ्यों का ६०००) की 
वार्षिक वृत्ति मिलती है । 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि प्रतिनिधि सभा के 
सभ्यों का समय पाँच वर्ष है । परंतु अगरेजी शासन-पद्धति 
में मंत्रिसभा की रीति ही मुख्य है । परिणाम इसका यह हुआ 
है कि अभी तक प्राय: कई प्रतिनिधि सभा अपने पूणे खमय 
तक विद्यमान नहीं रही है। शभ्रौसत से जहाँ इसकी स्थिरता 
का समय चार वर्ष से भी कम निकलता है, वहाँ पिछली सदो 
की सब से लंबी प्रतिनिधि सभा छः वष, एक मास तथा बारह 
दिन तक ही विद्यमान रही थी । 

प्रतिनिधि सभा अपना “प्रवक्ता? झ्राप चुनती है, पर उसके 
क्लाक तथा सार्जेण्ट एए आम्से राजा द्वारा चुने जाते हैं। 
प्रतिनिधि सभा का बहुत सा समय ते मंत्रिसभा की उपसमिति 
के प्रस्तावों आदि के पास करने में लगता है। प्रतिनिधि 
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सभा कं स्रभ्यों के श्रपने वेय्यक्तिक अधिकार भी पर्याप्त हैं। 
फीजदारी मुकदमा, न्यायालय का श्रपमान, दिवाला झादि 
ग्रपराधों का छोड़कर अ्रन्य किसी अपराध में प्रतनिधि सभा 
का सभ्य पकड़ा नहीं जा सकता। प्रतिनिधि सभा अ्रपने 
सभ्यों का अपराध करने पर सभा से निकाल्ञ सकती है, परंतु 
उन्हें पुनः चुने जाने से नहीं रोक सकती | प्रतिनिधि सभा 
अपने विरुद्ध श्रपराघ करनेवाले का केद कर सकती है और यह 
कैद तात्कालिक प्रतिनिधि सभा के समय तक ही रहती है, आगे 
नहीं । वद्द अपने अधिकार रवयं ही नहीं बढ़ा खकती । सब 
प्रस्ताव पहले पहल इसी सभा में आते हैं। झाय-व्यय संबंधी 
बजट तो प्रतिनिधि सभा में ही पहले उपस्थित किया जाता हे | 

प्रतिनिधि सभा के सदहृश लाड सभा की संख्या भी 
बदलती रहती है, जिसका ब्योरा इस 
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लाड सभा में भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति हैं--रायत्त 
आचंबिशप, व्य क, मार्विवस, अल्ज, वैकाउंट , बिशप और बैरन | 
इस सभा में ६०० से अधिक इंग्लिश पियस हैं। स्काटलेंड 
आर आयरलेड के प्रतिनिधि क॑ तौर पर २८-२८ पियस हैं । 
इसके भ्रल्लावा दे इंग्लिश चच के आचंबिशप हैं और २७ बिशप | 
जब कोई बिशप अपनी बिशपगिरी से इस्तीफा दे देता है, तो वह 
लाड सभा का सभ्य नहीं रह जाता। इन सब सभ्यों में 
ग्रधिकांश जन्मपरंपरा से चले आते हैं। राजा प्राइम मिनिस्टर 
की सिफारिश पर चाहे जिसका ल्ञा्ड सभा का सभ्य बना 
सकता है। पहले प्राइम मिनिस्टर इस अधिकार से बहुत 
फायदा उठाया करते थे । जब ल्वार्ड सभा प्रतिनिधि सभा कं 
किसी प्रस्ताव का नहीं मानती थी और वह प्रस्ताव मद्दत््व का 
होता था, तब प्राइम मिनिस्टर अपने दलवाले व्यक्तियों का 
लाडे बनवाकर लाड्ड सभा में उनकी श्धिकता कर देता था | 
अब भी उसे यह अधिकार है, परंतु उसे काम में लाने की 
आवश्यकता उसे शायद ही कभी पड़े । 

लाडे सभा के जहाँ समूहरूपेण अपने अधिकार हैं, 
वहाँ प्रतिनिधि सभा के सहश उसके व्यक्तियां को भी 
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पर्याप अधिकार प्राप्त हैं, जो इस प्रकार गिनाए जा 
सकते हैं--- 

(१) लार्ड सभा अपने विरुद्ध अपराध करनेवालों का कैद 
तथा उन पर जुर्माना कर सकती है। (२) प्रत्येक लाड का सभा 
में वक्तता देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। (३ ) 
जब कोइ नया लाड बनाया जाता है, तब 
लाड सभा यह देखती है कि कहों कोई गल्लती ते नहीं 
हुई है। (४) लाड खभा के पास अपीलें जाती हैं। (५) 
प्रतिनिधि सभा के राज्यकमंचारियों के विरुद्ध भ्रभियोग इसी 
सभा में होते हैं तथा यही नि्ेय देती है! (६) नाबालिग, 
विदेशी, अविश्वासपात्र (जिसने वफादारी की शपथ न खाई हो) 
लाड्ड सभा में नहीं बैठ सकता। (७) सभा में प्रत्यक लाड नया 
प्रस्ताव पेश कर सकता है। प्रतिनिधि सभा के पास किए हुए 
प्रस्ताव इसी सभा में आते हैं श्रैेर यदि यह न पास करे ते वे 
प्रस्ताव राजा के पास नहों भेजे जाते। परंतु यदि कोई प्रस्ताव 
तीन बार प्रतिनिधि सभा में स्वोकृत हो चुका हा ते लाड सभा 
की अस्वीकृति रहने पर भी वद्ध नियम बन जाता है । 

( १ ) लाडे सभा में जाते हुए या बैठे हुए लाड पकड़े 
या कैद नहों किए जा सकते। (२) पाल्लिमेंट के खुलने की 
सुचना राजा को प्रत्येक लाडे के पास 
भेजनी पड़ती है। (३ ) ल्लाड जूरी के 


( ऊऐ / 
त्टाड खा के आकार 


ठार्डों के श्रधिकार 


सभ्य नहों हो! सकते । 
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लाड सभा के अधिकार बतलाते हुए लिखा गया है 
कि प्रजा की अपीलें लाड सभा के पास द्वी जाती हैं। लाईर्ड 
सभा ने न्यायातज्ञय के तोर पर संतेषप्रट 
काम किया है, यह कहन। अ्रति कठिन है 
अंगरेज जाति के कगड़ों की सूचो जिस 
प्रकार बढ़ती गई, ला्ड सभा की इस मामले में सर्वधा श्रयोग्यता 
भी जनता को क्रमश: मालूम होती गईं। महाशय अर््किन 
की सम्मति में आक्तात्रि के अनंत्तर ल्ञाडे सभा में एक भी ग्रच्छा 
प्राइविवाक न रहा जो जनता की अपीजलेों का उचित रीति 
पर निशेय कर सकता । १८५६ में ईंगलैंड में यह खबर फैली 
कि लाडे सभा में राज्यनियरमों से अभिज्ञ किसी न किसी 
व्यक्ति का सभ्य अवश्य होना चाहिए तथा इस बात फे लिये 
एक प्रस्ताव पास किए जाने कं इरादा भी था, परंतु लाड सभा 
की गलती से ऐसा न हो खका। परिणाम इसका यह हुआ 
कि कुछ ही समय के बाद भ्रुर्य न्यायात्य के न्याय संबंधों 
नियम?! ( 50फ"श॥ (!0प्रा॥ 0४ गेंपक्॑ं०४पा'७ 40॥ ) से 
ला सभा के हाथ से न्याय संबंधी यह अधिकार सर्वधा ले 
लिया जाता; परंतु १८७५४ के नियम से उसको कुछ कुछ अधि- 
कार पुन: प्राप्त हो गए। अब यह राज्यनियम दो गया है कि 
जब तक ला सभा में निम्नलिखित तीन व्यक्ति उपस्थित न हों, 
तब तक उसमें अपीलें नहीं सुनी जा सकती हैं । वे तीन व्यक्ति 
ये हैं--( १) लाडे चॉसलर ( ,07१ 0४७70७॥० ) 


छाड सभा का न्याया- 
ठझूय संबंधी श्रधिकार 
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(२) भ्रपील के लाडस ( 240708 ० ए9]068] ॥॥ 
0707979 ) श्र ( ३ ) काई एक लाड्ड जे न्यायालय विभाग 
में अधिकारी रह चुका हो | 

लाड सभा के सभ्य न्याय संबंधी विषयों से चाहे परिचित 
हों या न हों, अपीलों का निणेय उस सभा में बहुसम्मति से 
ही होता है। इस प्रकार लाडे सभा के न्याय संबंधी अधिकार 
पर जो कुछ लिखना था, लिखा जा चुका है। अब हम इसके 
नियम संबंधी अधिकारों का उल्लेख करेंगे । 

ला सभा के नियम-निर्माण में प्राय: प्रतिनिधि सभा के 
सहश ही अधिकार हैं। प्रतिनिधि सभा का आओधिक विषयां 
में लाड सभा की अपेक्ता कुछ अधिक 
अधिकार प्राप्त हैं। किसी सभा में 
आशिक विषयों के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव 
पेश हो खकता है तथा उससे पास 
होकर दूसरी से पास करवाया जा सकता है। वैयक्तिक 
प्रस्तावों में तो लाडे सभा की ही प्रधानता है और इसका 
कारण यह है कि उसके प्रधान के पास बहुत से राज्यकाये 
नहों होते; अत: वह इसी प्रकार कं प्रस्ताव संबंधी कार्यों 
पर विशेष ध्यान दे सकता है.। आश्थिक प्रस्तावों का ते 
प्रतिनिधि सभा में ही पहले पहल पेश होना आवश्यक है। 
सुधार संबंधी प्रस्ताव भी प्राय: प्रतिनिधि सभा में ही पहले 
पहल जाते हैं। इसका कारण यह है कि प्रतिनिधि सभा 


९ 
लाड सभा के 
नियम-निर्मांण संबंधी 
अ्रधिकार 
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ही लाड सभा की शअ्रपेत्षा अधिक उदार विचार की हैं । 
परंतु यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि इँगलेंड में 
संकुचित विचारवाली मंत्रिसभा की जब कभो प्रधानता होतो 
है, तब यह बात नहीं रहती। सर विलियम ऐंसन 
का कथन है कि महाशय ग्लैडस्टन तथा डिजरैली के 
मंत्रित्व काल्न सें प्राय: बहुत से प्रस्ताव लाडे सभा में ही पहले 
पहल पेश हुए थे। इस विषय पर इतना ही लिखकर 
अब क्लाड सभा के शासन संबंधी अधिकारों पर कुछ विशष 
प्रकाश डाला जायगा । 

यह कहना सर्वथा श्रम में पड़ना होगा कि इंगलेंड में 
लाड सभा की शक्ति का प्रतिनिधि सभा ने चूल लिया है | 
वास्तविक बात ते यह है कि ईँगलेंड की 
दोनें ही मुख्य सभाओं की शक्ति का 
अँगरेजी मंत्रिसभा ने ले लिया है | श्राज- 
कल देने ही सभाओं में बेयक्तिक प्रस्तावों की संख्या दिन प्रति 
दिन कम हे रही है। श्रैंगरेजी शासन-पद्धति पर लिखनेवालों 
की सम्मति में मंत्रिसभा की बढ़ती हुई यह शक्ति इँगलैंड के 
लिये द्वानिकर है। महाशय लो ने बड़ गंभीर विचारु कं 
ग्रनेतर कहा है--. प्रतिनिधि सभा को नियामक सभा कद्दना 
निरथेक हैं। यह ते आजकल्त मंत्रियों के नियामक प्रस्तावों 
की एक मात्र विवाद-भूमि हो गई है। आजकल राज- 
नीतिक विवादे| की सभा का काम एक मात्र प्रतिनिधि सभा 


लाडउ सभा के शासन 
संबंधी अधिकार 
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ऋर रही है |”! सेसिल्ल ने एक बार प्रतिनिधि सभा में 
स्पष्ट शब्दों में कहा था--+“हम लोग वेयक्तिक अधिकारों 
का अतिक्रमण प्राय: सुना करते हैं, परंतु यहाँ पर यह्द 
सुना देना भी आवश्यक प्रतीत होता हे कि प्रतिनिधि सभा 
की संपूणे नियामक शक्ति मंत्रिसभा के ही हाथ में दिन पर 
दिन चली जा रहो है।...... इसका क्या कारण है ? इसकी 
कोई परवाह नहीं करता। समभ्यां के अधिकार छिन रहे 
हैं, परंतु इस सभाभवन के बाहर किसी व्यक्ति को इसकी 
कुछ भी चिंता नहीं है.!........ |” महाशय लावल ने बहुत 
सी गणनाओं के श्रनुसार यह स्पष्ट तार पर दिखाया है कि 
किस प्रकार राजकीय प्रस्तावों के सुधारों में प्रतिनिधि सभा 
दिन प्रति दिन कम हाथ दे रही है। आपका कथन है कि 
१८५१ से १८६० तक राजकीय प्रस्तावों में ७७ प्रस्तावों में 
सुधार किया गया था; श्रौर १८७४ से १८७८ तक कंवल एक 
ही प्रस्ताव में तथा १८&४ से १€०३ तक केवल दो ही प्रस्तावों 
में सुधार किया गया था । इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि 
कंवल लाडे सभा ने ही अपनी शक्ति नहीं खेई है, अपितु 
प्रतिनिधि सभा भी वेसी ही दशा में है । इन दोनों सभाओ। 
की शक्ति यदि किसी ने चूल्र ली है तो वह केबल मंत्रिसभा 
ने । सारांश यह कि लाड सभा ने यदि अ्रपनी शक्तियाँ खेई 
हैं तो यह न समभना चाहिए कि उसने वे शक्तियाँ प्रति- 
निधि सभा को दे दी हैं | बेचारी प्रतिनिधि सभा तो स्वयं ही 
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शक्तिहीन हा गई है। इन दोनों सभाओं की शक्ति मंत्रि- 
सभा ले गई है | प्रतिनिधि खभा तथा लाड सभा के बीच में 
एक अंतर श्रवश्यमेव है । वह यह कि मंत्रिसभा पहले 
पहल प्रतिनिधि सभा फो ही नशा पिल्लाया करती है ! ' 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि श्रा्थिक विषयों में 
प्रतिनिधि सभा की अपेक्षा लाडे सभा की शक्ति न्‍्यून है। 
ग्राथिक प्रस्तावों का प्रतिनिधि सभा में ही पहले पहल पश 
होना आवश्यक है और यह उचित भी प्रतीत होता है, 
क्योंकि जिस समय संपूरण राष्ट्र के चलाने क॑ लिये प्रतिनिधि 
खभा का ही धन देना हो, उस समय धन संबंधी प्रस्ताव भी 
उसी में पेश हाने चाहिए । 

प्रतिनिधि सभा ने ल्ञा्ड सभा से यह श्रधिकार सवंधा ही 
घ्पने हाथ में ले लेने फे लिये पहले पहल १६६९१ में प्रयत्न 
किया । उस्र समय ल्लाड सभा ने वेस्ट मिनिस्टर की सड़कों 
को सुधारने के लिये धन संबंधी एक प्रस्ताव पास करके प्रति- 
निधि सभा में मेजा । प्रतिनिधि सभा ने उपयुक्त सिद्धांत के 
अनुसार उसे पास न किया श्रौर कहा-- धन संबंधी प्रस्ताव 
पहले पहल उन्हीं के पास पेश होने चाहिए जब कि रुपए 
उन्हीं को देने हैं।! इस काये के अनैतर प्रतिनिधि सभा ने 
अपने यहाँ उसी प्रकार का एक प्रस्ताव पास करके लाड 
सभा के पास भेजा । ज्ार्ड सभा ने उस पर एक टिप्पणी 
चढ़ाकर अपने यहा से पास करके प्रतिनिधि सभा के पास 
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पुनः भेज दिया |. इसका परिणाम यह हुआ कि वह प्रस्ताव 
जहाँ का तहाँ रह गया। अगले वर्ष पुनः इसी प्रकार का 
एक प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में पास होकर लाड सभा में 
पहुँचा । लाड सभा ने ढील ढाल की तथा कुछ बेंदर 
घुड़कियाँ दिखताकऋर उसे पास कर दिया। इसका परि: 
गाम यह हुआ कि प्रतिनिधि सभा ने यह अधिकार उसके 
हाथ से सदा के लिये छीन लिया । १८७८ में लाड सभा 
आशिक विषयां में सबवेथा नि:शक्त हो गई तथा उसके अनंतर 
शासन-पद्धति में यह नियम स्थिर रीति पर काम करने लगा-- 
“राजा को प्रत्येक प्रकार की आधथिक सहायता दनेवाले 
प्रस्तावों का पहले प्रतिनिधि सभा में पेश होना आवश्यक हे 
और जल्ञाडे सभा उनमें कुछ भी काट-छाँट नहीं कर सकती | 
जा कुछ उस्रके हाथ में है, वह यही हे कि चाहे वह उन प्रम्तावे! 
की पास करे या न पास करे”? । 

यह भी पूर्व में लिखा जा चुका है कि लाडे सभा प्रतिनिधि 
सभा की श्रपेतक्षा संकुचित विचार की है | उदार दलवातलोें की 
यह खभा बहुत ही अधिक काट छाँट किया करती है ! 

प्रतिनिधि सभा #॑ बहुत से प्रस्ताव रचित रीति पर ध्यान 
ग्खकर नहीं बनाए जाते । लाडे सभा उन प्रस्तावों का 
सेशोधन किया करती है। संशोधन करने फे लिये साहस, 
खतंत्रता श्रार निःपत्तता इन तीन गुणों की अत्यंत अधिक आव- 
श्यकता होती है। ह्लाडे सभा में साहस तथा स्वतंत्रता ये 
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देने गुण विद्यमान हैं, पर दुःख की बात है कि उसमें 
निष्पक्षता का गुण नहीं हे | 

लाड सभा जातीय दलों के विचारों से प्राय: प्रभावान्वित 
हो। जाया करती है जिसस प्रस्तावों का संशोधन उचित रीति 
पर नहों हाने पाता '. राजनीतिकज्ञो की सम्मति हैं कि समय 
पाकर लाडे सभा में यह गुण भी आ ही जायगा । 

इंगलैंड में लाड सभा से जाति को जो कुछ लाभ पहुँचते 
हैं, वे भुलाए नहीं जा सकते ! इँगलैंड एक मात्र लाडे,सभा क॑ 
कारण भयानक गआक्रांतियों का पात्र न 
हे। सका ! क्ञाड सभा का उच्छेद कर 
राज्य की संपूर्ण नियामक शक्ति एक 
सभा के हाथ में द देना इँगलेंड क॑ लिये सबेधा हानिकर है | 
यदि किसी देश का आक्रांतियां की चाह हो! ता वह यह काम 
करे । संपृर्ण सभ्य देशों की शासन-पद्धतियाँ यही बता रही 
हैं कि देश की नियामक शक्ति का एक सभा कं हाथ में 
कभी न देना चाहिए। इईंगलेंड ने ते क्रामवेल के समय 
में एसा करके फल भोग ही लिया है । रंप ने १६४८ की 
४७ मार्च को राजा के पद को जाति के लिये अनावश्यक 
तथा भयानक ठद्दराया श्रोर उसी के दो दिन बाद लार्ड सभा 
पर भो अपनी छुरी चल्ला दी तथा उसका भी एक नियमद्वारा 
सदा के लिये मूलेन्छेदन कर दिया। डस नियम का रूप 
निम्नलिखित है-- 


लाड़ सभा का 
सझुच्छेद 
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इश्च प्रकार लाड सभा का सवेधा नष्ट कर अगरेज जाति 
क॑ कुछ सभ्यों ने इंगलेंड पर एक सभा द्वारा ही शासन करने 
का यत्न किया, परंतु वे लोग सफल न हो सक॑ तथा अँगरेज 
जाति का कुछ ही समय के बाद 'राजा? तथा लाड सभा इन 
देने का ही पुनः उद्धार करना पड़ा। हमारा यह तात्पये 
नहों हे कि एक नियामक सभा द्वारा किसी जाति का शासन 
सफलता से नहीं चल्ल सका है। श्रत्यंत उन्नत आचारवाली 
जातियां में यह संभत्र है। परंतु आजकल कोई जाति 
इतने उच्च आचार की नहीं है। श्रतः एक नियामक सभा 


( १८ ) 


द्वारा सफलता से शासन हाना भी कठिन ही हा गया 
है। महाशय वाल्टर बैज्हाट ने बहुत ही ठीक कह्दा है-- 
“परिपूर्ण तथा अति याग्य प्रतिनिधि सभा यदि किसी 
देश में होा। ते उस द्वेश के लिये किसी दूसरी राष्ट्र सभा या 
ल्ञार्द सभा का होना सर्वथा ही निरथेक है। परिपू्ण तथा 
श्रति योग्य प्रतिनिधि सभा से हमारा तात्पये यह है कि वह 
पूर्ण रीति पर जाति की प्रतिनिधि हो, उसके सभ्य उच्च 
आचार क॑ हां, जिनमें क्राध, लाभ, मोह, ईर्ष्या, ट्रेष आदि 
दूपणों की भत्ता न हो तथा जिनसे विचार शक्ति इस सीमा 
तक हा। कि उनके कार्यों तथा विचारों में त्रुटि का खान 
तक न रहता हो, तथा जिनके पास किए हुए प्रस्तावों क॑ 
पुनः निरीक्षण को कुछ भी श्रावश्यकता न हा । यदि इस 
प्रकार के सभ्य किसी दश की प्रतिनिधि खभा में विद्यमान हों 
ते उस्र देश क॑ लिये किसी दूसरी राष्ट्र सभा या ह्लार्ड सभा 
का रखना सर्वथा अनावश्यक है; भ्रनावश्यक ही नहीं अ्रपितु 
अत्यंत हानिकर भी है। परंतु यदि ऐसी दशा न हो, तब 
ते दूलरी सभा का हाना बहुत ही आवश्यक है; श्रौर यदि 
दूसरी सभा कोइ उद्देश्य न रखे ते उसे उसका बुरा फल भी 
अवश्य ही भोगना पड़गा, इसमें संदेह करना वृथा है |?” 


आठवाँ परिच्छेद 

आष्ट्रिया, हंगरी तथा इनसे उत्पन्न राष्ट्र 

युरापीय महासखमर के पहले आ्ट्रिया और हंगरी दोनों 
एक ही साम्राज्य में थे | अपने अपने झ्रतरीय विषयों में ये दोनों 
स्वतंत्र अवश्य थे, परंतु आस्ट्रिया का राजा इन दोनों के 
संघटन का सम्राट था । इन दोनों राष्ट्रों का सम्मिल्नन विचित्र 
था और इनकी शासन-पद्धति भी श्रपूवे ही थी। आस्ट्रिया 
तथा हंगरी में बहुत सी भिन्‍न मिन्‍न भाषाभाषी जातियों का 
निवास था। वे जातियाँ आपस में सदा लड़ती रहती थीं तथा 
एक जाति दूसरी का कुचलने का यत्नष करती रहती थी। 
हंगरी में मगयार जाति की प्रधानता थी, पर आस्ट्रिया में ऐसी 
बात नहीं थी । आस्ट्रिया में जमेनां की शक्ति को श्रन्य 
जातियाँ कम नहीं कर सकती थीं। राजनीतिक मामलों की 
छोड़कर आस्ट्रिया के साथ हंगरी का वैसा ही संबंध था 
जैसा कि एक विदेशीय राष्ट्र का होता है। दोनें एक दूसरे, 
से स्वतंत्र समझे जाते थे । दोनों की शासन-प्रणाज्ञी भिन्न 
भिन्न थी, दाने की पालिमेंटें भिन्न भिन्‍न थीं और दोनें क॑ 
न्यायाज्ञय भी भिन्न भिन्न थे। कितु ऐसा होते हुए भी दोनों 
मिल गए थे । दोनों का सम्राट एक था, मंडा एक था, दानों 
का नागरिकत्व (०026॥5)]) एक था शोर दोनें अपने धपने 


( २०० ) 

प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन द्वारा अपनी एक नीति भी 
स्थापित रखते थे। हम इन दानों राष्ट्रों की प्राचीन शासन- 
प्रणाली पर भी कुछ लिखेंगे। 

आस्ट्रिया की प्राचीन शासन-प्रणाली का निर्माण सन 
१८६७ में हुआ था। इस शासन-प्रणालो के अनुसार आस्ट्रिया 
का सम्राट राज्य का मुख्य पदाधिकारी 
था। इस पद का अधिकार सम्राट कक 
वंशजों को ही था। एक जातीय सभा थी और एक मंत्रि- 
सभा भो थी । सम्राट्‌ की समस्त श्राज्ञाएं किसी न किसी 
मंत्रों द्वारा हस्त।क्षरित होती थों। किंतु यह कहों नहीं स्पष्ट 
किया गया था कि मंत्रिसभा पालिमेंट के प्रति उत्तरदायी 
होगी | शासन-पद्धति के निर्माण के कुछ काल बाद मंत्रिसभा 
का पालिमेंट के प्रति उत्तरदायित्व ऊपरी रीति रिचाजों में ते 
स्थापित द्वो गया था, किंतु पाक्तिमेंट में दलबंदी ठीक तरह से 
न होने फे कारण सम्राट मनमानी करा सकता था । 

आस्ट्रिया की जातीय संभा यथा पार्लिमेंट दे सभाओं 
से मिलकर बनी थी--एक ते लाड ख़भा और दूसरी प्रति- 
निधि सभा । ज्ञाडे सभा के सभ्य राज- 
पुत्र, राजवंशज, कुल्लो्न व्यक्ति, पादरी, 
महापादरी आदि होते थे । सम्राट्‌ बहुत से व्यक्तियों का लाड 
सभा का जीवन भर के लिये सभ्य बना सकता था। लाड सभा 
तथा प्रतिनिधि सभा के अ्रधिकरार एक ही सदृश थे | 


आस्ट्रिया 


९ 
व्याड सभा 
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प्रतिनिधि खभा के सभ्य छ: वर्षों के लिये चुने जाते थे । 
प्रतिनिधि सभा को सम्राट, जब चाहे तब विखजित कर सकता 
था। प्रतिनिधि सभा क॑ सभ्यां का चुनाव 
प्रांतां क निवासियां द्वारा सीधे तार पर 
होता था। आस्ट्रिया में प्रतनिधि सभा के समभ्यों को चुनने- 
वालों की पाँच श्रेणियाँ थीं--- 

( १ ) भूमिपति, ( २ ) नगरनिवासी, ( ३ ) व्यापारीय 
समितियाँ, ( ४ ) प्रामवासी, ( ५ ) साधारण जनसमूह । 

इन पाँच श्रेणियों के श्रनुसार ही चुनाव के प्रांतों का 
विभाग था । बहुत से ऐसे ऐसे छाटे नगर भी थे जा स्वतः 
एक प्रांत थे। साधारण तौर पर प्रत्येक प्रांत का एक एक 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था । 

प्रतिनिधि सभा का प्रति वष अधिवेशन हे।तता था | लाडे 
सभा तथा प्रतिनिधि सभा किसी में पहले प्रस्ताव पास किया 
जा सकता था तथा पास करके दूसरी सभा में पास करने के 
लिये भेजा जा सकता था। प्रत्येक प्रकार के नियम, व्यापारिक 
सेधियाँ तथा कर आदि विषयों का दोनों सभाओं में पास 
होना आवश्यक था | 

आस्ट्रिया के सहश हंगरी की भी अपनी स्वतंत्र शाखन- 
पद्धति थी; किंतु हंगरी का भी अधिपति 
आस्ट्रिया का सम्राट्‌ ही था। सम्राट 
को आरिट्रया तथा हंगरी दोनों हो की राजधानियों में दे बार 


प्रतिनिधि सभा 


हंगरी 


की , 


राज्यासिषेक कराना तथा शपथ लेनी पड़ती थी। आस्ट्रिया का 
सम्राट “हंगरी का इश्वर प्रेषित राजा”? की उपाधि से भी पुकारा 
जाता था। बुडापेस्ट में हंगरी की राजधानी थो और यहाँ 
पर वह हंगरी की मंत्रिसभा खय॑ चुनकर स्थापित करता था | 
परंतु यहां की मंत्रिसभा प्रतिनिधि सभा के प्रति पूरी तरह से 
उत्तरदायी थी । कारण यह था कि हंगरी में मगयार लोग 
ध्रधिक थे और उनमें एकता थी । सम्राट यहां श्रपनी चाल 
नहीं चल सकता था | यहाँ की पालिमेंट में भी दा सभाएँ 
थी। प्रथम तथा अतरंग सभा में वंशपरंपरा से चल्ले 
आए हुए सभ्य रद्दते थे और दूसरी तथा प्रतिनिधि सभा में 
जनता द्वारा चुने हुए सभ्य होते थे । 

सम्राट_ ही आरिट्रया हंगरी की स्थक्ष तथा जल्ल सेना का 
निरीक्षण करता था। कुछ विभागों के पदाधिकारियां का 
देनां देशां में सम्राट ही नियत करता था। दोनों ही राष्ट्र 
विदेशी राष्ट्रों के खाथ संधि, व्यापार तथा भ्रन्य सावेजातीय 
विषयों पर प्रथक प्रथक्‌ बात नहीं कर सकते थे। सारांश 
यह कि दोनों ही राष्ट्रा का काये बहुत कुछ मिलकर किया 
जाता था। आस्ट्रिया तथा हंगरी की अपनी अपनी सेनाएँ 
थों, परंतु जातीय सभा की आज्ञा के बिना वे युद्ध पर नहीं 
भेजी जा सकती थों। दोनों राष्ट्रों का उयय समय समय 
पर दोनों ही राष्ट्रों की सभाए नियत कर देती थीं; परंतु 
यदि ऐसा न दे। खकता था ते! खम्नाट_ स्त्रयं ठयय नियत 
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कर देता था तथा कौन राष्ट्र कितना दे, यह भी स्वयं ही 
निधोरित कर देता था । 

आरस्ट्रिया हंगरी की सम्मिलित शासन-पद्धति अभ्रति विचित्र 
थी | दानों ही देशों क प्रतिनिधियों को एक एक राष्ट्र-संघ- 
टन की सभा होती थो | प्रत्येक देश साठ साठ सभ्य भेजता 
था। उन साठ समभयां में से ४० सभ्य राष्ट्रोय प्रतिनिधि 
सभा के द्वारा चुनकर आते थे ओर २० सभ्य राष्ट्रीय ल्लाड 
सभा की ओर से | इनका चुनाव प्रति वष होता था | उनका 
अधिवेशन एक बार वाइना में होता था ते दुसरी बार बुडा- 
पेस्ट में । जिस बार सभा का अधिवेशन पझास्ट्रिया में होता 
था, उस बार उसकी कारवाई जर्मन भाषा में होती थी, 
परंतु जब उसका अधिवेशन बुडापेम्ट में होता था, उस समय 
उसकी कारवाई मगयार भाषा में ही लिखी जाती थी । फोरम 
८० सभ्यां का होता था। राष्ट्स्‍रसंघटन की सभाओं मे 
सम्मति देने का अधिकार भी दोनों राष्ट्रों के सभ्यां को समान 
ही था। सारांश यह कि राष्ट्स्‍संघटन की सभाओं म 
आस्ट्रिया तथा हंगरी का शक्ति में समान समझकर ही काम 
किया जाता था। यह घटना इस बात को भी स्पष्ट करती 
है कि किस प्रकार दोनों राष्ट्र अपने आपका एक दूसरे से 
प्रथक समभते थे । 

क्रितु प्रास्ट्रिया हंगरी को इस शाखन-प्रणाज्ञी से वहाँ क॑ 
सच निवासी संतुष्ट नहीं थे । जैसा कि हम ऊपर बता झाए 
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हैं, आस्ट्रिया में जमेन और हंगरी में मगयार ये ही सारे 
देश में वास्तव में सुखी थे। अतः जब सन्‌ १८१४ में 
आस्ट्रिया हंगरी के ही सबिया को चुनौती देने पर युरापीय 
महाखमर छिड़ा ओर बाद में इसमें आस्ट्रिया हंगरी की हार 
होने लगी, तब आस्ट्रिया हंगरी की दबी हुई जातियों ने 
अपनी खतंत्रता का अच्छा मौका देखा । पोल्स, जेक्स, 
सस्‍्तोवेक्स तथा जूगीस्तेठ्ज, सभी अपनी स्वतंत्रता की आवाज 
उठाने लगे । खनन १८१८ में सम्राट ने इनका कुछ अधि- 
कार देने की घोषणा की, कितु “का बरधा जब कृपी सुखाने । 
लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए । हंगरी ने आरिट्रया से अपना 
संबंध तोड़ लिया । एक के बाद एक एक जाति ने अपनी स्वतं- 
त्रता की घेषणा कर दी और अपनी अपनी काम चलाऊ सर- 
ऋर स्थापित कर ज्ञी। ११ नवंबर सन्‌ १८१८ का जिस 
दिन युद्ध की शांति हुई, सम्राट अपने पद से अलग हा 
गया और समधष्टिवादियों ( ;४००ं७)। 0770०७८४ ) की 
एक सभा ने शेष आस्ट्रिया में प्रजा के प्रतिनिधिसत्तात्मक 
राज्य की घोषणा कर दो । अतः आर्ट्रिया हंगरी के सम्से- 
लन से निम्नलिखित छ: नए राष्ट्र उत्पन्न हुए--( १) आरस्ट्रिया, 
(२ ) हंगरी, ( ३ ) पालैंड, ( ४ ) जेकोस्तोवेकिया, ( १ ) 
जूगासलेविया और ( ६ ) रूमानिया | 

( के ) नवीन आस्ट्रिया का प्रतिनिधितंत्र राज्य---नवीन 
आस्ट्रिया में प्राचीन आस्ट्रिया के केवल सात ही प्रांत हैं । 
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इनके भी कुछ हिस्से अन्य राष्ट्रों द्वारा ले लिए गए हैं । इसकी 
जनसंख्या प्राचीन आस्ट्रिया की जनसंख्या से कंवल " ही है । 
( ख ) हंगरी--सन्‌ १७१८ फे नवंबर मास में हंगरी 
ने भी श्रपने को प्रजा का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य घोषित 
किया था ओर कई महीनों तक एक कामचलाऊ सरकार 
द्वारा शासित भी होता रहा। इसक बाद कुछ दिनों तक 
किसानों तथा मजदूरां की सेवियट सरकार रही ( जैसा 
कि रूस में है) । कितु यह साोवियट सरकार रूमानिया 
की संना द्वारा दबा दी गई और पहली सरकार पुनः स्थापित 
हुई । सन्‌ १७२० में एक जातीय सभा का निर्वाचन 
हुआ !' इसके सदस्यों का चुनने क॑ लिये प्रत्येक ल्ली पुरुष 
का मत देने का अधिकार था। इस जातीय सभा ने काइ 
नई शासन-प्रणाज्ञी नहीं बनाई और महासमर के पहने- 
वाल्ली पुरानी शासन-पद्धति में ही समयानुकूल कुछ अदल 
बदल करके हंगरी को परिमित एकसत्तात्मक राज्य धाषित 
कर दिया। किंतु सम्राट का पद खाल्ली ही रखा | 
महासमर के फल-स्रूप हंगरी की बहुत कुछ जमीन जाती 
रह्दी और नवीन हंगरी की जनसंख्या प्राचीन हंगरी से आधी 

ही रह गई | 
(ग) पोल्लैंड का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य--नवीन 
पोलैंड आरस्ट्रिया, जमेनी और रूस के साम्राज्यें' क॑ कुछ 
कुछ हिरसा से मिलकर बना है' अठारहवी शताब्दी के 
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ग्रेतिम चरण में पालेंड एक खतंत्र एक-सत्तात्मक राज्य 
था। यह अपनी विचित्रता के लिये प्रसिद्ध था। यहाँ 
का राजा जनता द्वारा चुना हुआ द्वोता था। इस विचि- 
अता के अतिरिक्त पोलैंड में एक श्रौर बड़ो विचित्रता थी। 
वह यह कि जातीय सभा में जब तक सबकी एक राय न 
हो, कोई काम नहीं हे! सकता था--कोई नियम नहीं बन 
सकता था । कोई सभ्य यदि उठकर यह कह दे कि में 
विरेध करता हूँ? ते चाहे बाकी सवके सत्र उसे क्योंन 
चाहते द्वों, वह प्रस्ताव गिर ही जाता था । इस बेहदगी से यहाँ 
झंगड़ों का घर ही बन गया। पोलैंड के आसपास जमेनी, 
आरस्ट्रिया और रूल सहृश बलशाली और लाक्नचो साम्राज्य थे 
ही। सबकी आँखें बेचारे पोलेंड पर गढ़ गई' । सन्‌ १७५ 
तक पोलैंड का टुकड़ा टुकड़ा हड़प कर लिया गया ओर 
स्वतंत्र पोलेंड का कोई टुकड़ा युराप के नकश पर न बचा | 
इसके बाद करीब एक शताब्दो तक पालैंड में जातीय आँदो- 
लन मचते रहे, परंतु वे हमेशा इन्हीं तीनों साम्राज्यों 
द्वारा दबा 'दिए जाते थे | 

युरापीय महासमर में पोलेंड का भाग्य चमका। मित्र 
राष्ट्रों की यह इच्छा थी कि पोलेंड का स्तंत्रता दे दी जानी 
चाहिए ! इनकी जीत होने पर ऐसा द्धी हुश्रा और पोरलैंड 
को घर बैठे खतंत्रता प्राप्त हो गईं। जमनी और श्ास्ट्रिया के 
हारने पर पोलेंड के सब हिस्सां ने मिल्कर एक जातीय मभा 
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बनाई और पोलैंड की शासन-प्रणाली निर्मित की । यह 
शासन-प्रणालो प्रतिनिधिसत्तात्मक है | 

( घ ) जेकोस्तावेकिया का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य-- 
जेकास्लोवेकिया में बेहेमिया का प्राचीन राज्य, सारेविया, 
सिलोशिया और स्लेवेकिया शामिज्ञ हैं। महासमर के 
पहले स्लेवेकिया हंगरी का एक हिस्सा था और बाकी के 
हिस्से श्रास्ट्रिया के अंतर्गत थे। इसकी जनसंख्या लगभग 
१४००००० है। इनमें * जेक्स लोग हैं। इसकी खतंत्रता 
महासमर के अंतिम दिनों में घोषित हुई थी श्र महीके भर 
बाद ही काये में भी लाई गई थी। सन्‌ १€२० में यह काम- 
चलाऊ शासनप्रणाली स्थायी बना दी गईं | 

( 5 ) और ( च) रूमानिया, और सब्स, क्रोट्स 
झ्रोर स्लोवेन्स” के राज्य--&छमानिया और जूगेस्लेविया वास्तव 
में प्राचीन आस्टिया हंगरी के ही हिस्से नहीं कहे जा सकते । 
महासखमर के पहले रूमानिया एक छोटा स्रा राज्य था। अब 
उखस्रमें बेसाविया, वृक्रोनिया श्रौर टान्खल्वेनिया भी शामिल 
हो गए हैं। अत: वह अब पहले से दुगना हो गया है । 

जूगोास्लेबिया ते प्राचीन सर्विया ही है जो कि अब उससे 
तिगुना है। इसमें मांटीनीग्रा भी शामिश्ल हो गया है। जूगेस्ते- 
विया का राजकीय नाम 'सब्स, क्रोट्स भर स्लोवेन्स का राज्य! 
("३० छता900फ 0० 0 छेश))५ (00०४७, छापे 5]0४07-) 


है। इसकी नवीन शासन-प्रणाली सन्‌ १€२५१ मं जनता की 


( २०८ ) 


निरवांचित जातीय सभा द्वारा निर्मित हुई है। ये दानों राज्य 
'परिमित एकसत्तात्मक राज्य? हैं | 

उपयुक्त छहें। राष्ट्रों में राष्ट का एक ही एक अधिपति है । 
जूगेस्लेविया और रूमानिया में राजा हैं, और ये लड़ाई के 
पहलेवाले राजवंश के ही हैं और इनके बाद भी इन्हीं के 
पुरुष वंशज राज्याधिकारी हेंगे | हंगरी में अभी तक कोइ राजा 
गद्दी पर नहीं बैठाया गया है, किंतु शासन-प्रणाली के श्रनुसार 
यहाँ भी एकसत्तात्मक राज्य ही रहेगा। आस्ट्रिया, पोलैंड 
ओरक*जेकासलेवेकिया में जातीय सभा की दोनों सभाओं के 
एक साथ बेठकर चुने हुए प्रधान मुख्याधिपति हैं। श्रास्ट्रिया 
में प्रधान की अवधि चार वर्ष की है और पोलैंड तथा जेको- 
स्तेोवेकिया में सात सात वर्ष की है | 

जूगास्लेविया में केवल्ल एक ही सभा की व्यवस्थापिका 
सभा है ओर इसके सभ्य जनता द्वारा चुने जाते हैं जिसमें प्रत्येक 
स््री-पुरुष को मत देने का अधिकार है। हंगरी ने अभी तक 
निश्चित नहीं किया है कि वह एक सभा की ही जातीय सभा 
रखेगी या दे सभाओं की । आस्टिया, पोलैंड, जेकोास्ले।वेकिया 
और रूमानिया में जातीय सभाओं में दो दे। सभाएं हैं--.अंतरं ग 
सभा और प्रतिनिधि सभा | इनमें प्रतिनिधि सभा जनता द्वारा 
चुने हुए सभ्यों की ही होती है । 


नवाँ परिच्लेद. 
रूस 


सन्‌ १&€१७ के पहले रूस एक कट्टर एकस त्तात्मक राज्य 
था। यहाँ का राजा जार कहलाता था । उसने लोगों पर 
बड़ा अन्याय मचा रखा था । सन्‌ १८०४ में, लोगों के क्रांति 
करने पर, उसने एक राष्ट्र सभा की स्थापना की श्रोर समस्त 
बालिग पुरुषों का इसके सभ्यों के निर्वाचन का अश्रधिकार 
दिया। परंतु दो साल के अनुभव से इस निर्वांचन विधि 
को भ्रपने अधिकारों में कंटक समभकर उसने इसको बंद 
कर दिया और एक ऐसी विधि त्रिमित की जिससे राष्ट्र 
सभा में उसके ही पक्षपाती खभ्य रह सकें। ऐसा ही हुश्ा । 
यद्यपि सामान्यतः: लोग भअत्यंत ही श्रसंतुष्ट थे, तथापि कुछ 
कात्न तक यही व्यवस्था चलती रही । सन्‌ १८१४ में मद्दा- 
समर छिड़ गया। संकट का समय समभकर सब दलों ने 
मिलकर सरकार का साथ देने का निश्चय किया । १८१४- 
१८१५ में रूस क॑ कई जगद्द हार जाने के बाद राष्ट्र सभा ने 
सरकार के सन्मुख युद्ध सफल बनाने की कुछ सलाह उपस्थित 
की। किंतु विनाशकाल्ले विपरीतबुद्धिः,--इन सल्लाहों की 
बुरी तरह अवहेलना की गई। सेना श्रौर शासन के श्रन्य 


( २१० ) 

विभागों फी कमजोरी पर लोग पहले ही से भड़के बैठे थे । यद्द 
अवद्देलना अ्रम्नि में घी का काम कर गई । इतना ही नहीं, 
जार ने इस अवसर पर ऐसे बेहूदे श्रेर जनता के प्रतिकूल 
मंत्री रखे थे कि राष्ट्र सभा के जी हुजूर” सभ्य भी जार के 
विरुद्ध हो गए। इस कंटक को भी दूर करने के लिये जार ने 
राष्ट्र सभा के बरखास्त होने का हुक्स दिया । पर अब जार 
हद से बाहर पहुँच चुका था। राष्ट्र सभा के सभ्यों ने उसकी 
बात नहों मानी श्र अपना एक मंत्रिदल कायम करके एक नह 
कामचलाऊ सरकार ([2/0५8078)] (+०ए०७०70०॥॥) स्थापित 
कर ली; और यह घोषणा की कि शीघ्र ही एक सुव्यवस्थित 
प्रतिनिधि सभा बुलाई जायगी जे नए सिरे से रूस की शासन- 
प्रणाज्ञी का निर्माण करेगी । इस कामचलाऊ सरकार के साथ 
ही माचे सन्‌ १७८१७ की प्रसिद्ध क्रांति सारे रूस में हो 
गई और जार राजपद से विहीन दो गया | 

इधर ते यह कामचल्लाऊ सरकार स्थापित हुईं, उधर उसी 
दिन पेट्रोम्रेड में भी श्रमजीवियों के प्रतिनिधियों की एक सभा 
सेव्हियट स्थापित हुई जो दो दिन बाद श्रमजीवियों श्र सैनिकों 
के प्रतिनिधियों की साोव्हियट कहलाई। इसने भी शासन 
का अधिकार श्रपने हाथ में ले ज्विया । रूस में अरब दो सर- 
कारें हो। गईं जो अ्रपनी श्रपनी भिन्न भिन्न भ्राज्ञाएं देने लगीं । 
ञंत में साव्हियट ने उपयुक्त राष्ट्र सभा की कामचलाऊ 
सरकार का दबा लिया । नवंबर सन्‌ १८१७ में यह फाम- 


( २११ ) 


चलाऊ सरकार सेना के जोर से बिलकुल उखाड़ डाली गई । 
राजनीतिक क्रांति के साथ ही साथ आधिक श्रौर सामाजिक 
क्रांति का भी डंका पीटा गया। इसके मुख्य कर्ता-धर्ता 
बेलशेविऋ नामी दल्ल से मशहूर हैं । 

इस घटना के बाद रूस भर की सारी सोठ्हियटों ने एक 
प्रखिल रूसी-सेाव्हियट-कांग्रेस की ओर संसार के प्रसिद्ध 
पुरुष निकालाइ लेनिन की अध्यक्षता में एक कारयेकारिणशी 
सभा स्थापित की । इसने लड़ाई में मित्र राष्ट्रों का साथ छाड 
दिया । प्रथम श्रेणों श्रोर मध्यम श्रेणी के लोगों स्रे उनकी संपक्ति 
छुड़ा ली और श्रमजीवी मजदूरों को बाँटी। रेल, फैक्टरी 
इत्यादि सभ् लोगों के फायदे के लिये झपने हाथ में ज्ञी, जार 
तथा उसके संबंधियों का जान से मार डाला, कई बड़े बडे 
धनियों, अफसरों और उपाधिधारियों को खतम किया, कइयों 
को जेल्ल में ठ सा ग्रेर कइयां का देशनिकाला दिया । गिरजा- 
घर भी स्राफ कर डालता । तात्पये यह कि रूस की बिलकुल 
काया पल्लटट कर दी । जिधर देखे, उधर साम्यवादिया का 
ही बोक्नबाला हो गया | 

सन्‌ १<€८१८ के ग्रोष्म काल में इन बालशविकों ने अभ्रखिल- 
रूसी-सेवियट के सन्मुख एक शासन-प्रणाली उपस्थित की | 
यह शासन प्रणाली स्वोकृत हो गई, ओर आज भी रूस में वद्दी 
शासन-प्रणाली प्रचलित है, यद्यपि सन्‌ १४८१८ से प्ब तक 
उस्रमें कई जगह रदोबदत्त भी कर दिया गया है। इसी बीच 
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में रूस के कई हिस्सों ने श्रपनी प्रथक प्रथक्‌ स्वतंत्रता की 
धाषणा कर दो और अपनी अपनी प्रथक्‌ प्रथक सोव्हियट 
धापित कर दी । सन्‌ १७२२ में इन सबका एक संघटन हो। 
गया '्रौर इस राष्ट्रसंघटन की शासन-प्रणाली सन १<८२३ में 
निर्मित की गई। यह राष्ट्र-संघटन यूनियन आफ सोव्दहियट 
सेशिश्रलिस्ट रिषवबलिक' (४४५]९) के नाम से प्रसिद्ध है। 
रूसी शासन-पद्ध॑ति के मल तत्त्व 

शासन-पद्धति की यह प्रथम घोषणा हे कि रूस सोठिह- 
यटों का प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य है । इसका अथे यह है-- 
रूस की मुख्य सभा में सीधे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि 
नहों हैं, किंतु इसमें सेव्हियट्टों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हें । 
यह किस तरह है, यह हम आगे चलकर बतल्ावेंगे । 

सेव्टियटों के चुनाव के लिये १८ वर्ष की अवस्था फे और 
इससे अधिक अ्रवस्थावाल्ले समस्त एशियानिवासी खस््री-पुरुषों को 
मत देने का अधिकार है, बशर्त कि वे खयं प्रपने परिश्रम से 
पपनी जीविका चलाते हों श्रौर अपने लाभ के लिये दूखरों से 
परिश्रम न कराते हों । यह स्पष्ट कर दिया गया है कि निम्न- 
लिखित लोग मत देने के अधिकारी नहीं होंगे--- 

( क ) जो लाभ के लिये दूसरों से मजदूरी कराते हैं 
( इसमें घरू नौकर शामिल नहों हैं )। 

( ख ) जो ऐसी पूँजी से श्रपनी जीविका चलाते हैं जे उनके 
परिश्रम की कमाई नहीं है। जैसे ब्याज, किराया, मुनाफा इत्यादि | 


( २१३ ) 


( ग ) रेजगारी, बनिए, महाजन, एजेंट लोग, मध्यम 
श्रेणीवाले लोग इत्यादि । 

( घ ) पादरी और पुरोहित । 

( ढ? ) वे लोग जे। जार के जमाने में बड़े बड़े ओहदों पर थे | 

( च ) पागल और चोरी इत्यादि में पकड़े गए केदी । 

इसके साथ ही साथ उन परदेशियों का भी मत देने का 
अ्रधिकार दिया गया है जो रूस में रहते हैं ओर श्रमजीवी हैं | 

केवल मजदूर पेशवाले ही सब श्रधिकारों के अधिकारी हैं। 

रूसी शासन-प्रणाली के मूल तत्त्व जानने क॑ बाद अब 
यह जानना आवश्यक हे कि शासन-प्रणाली का ढाँचा किस 

प्रकार का है। पहले हम रूसी राष्ट्र- 
' संघटन की शासन-प्रणाली का वशेन 
करेंगे जे सन्‌ १€२२ में प्राचोन रूख के 

अलग अल्लग खतंत्र राष्ट्र बने हुए चार हिस्सों ने निर्मित की 
थी। थे चार खतंत्र राष्ट्र इस प्रकार हैं---रूस (खास), युक्रे- 
निया, ठहाइट रूस श्रोर टांस-काके शिया । इन राष्ट्रों का संघटन 
अमेरिकन राष्ट्रसंघटन के ही सदृश है। इस संघटन की मुख्य सभा. 
संघ सेव्हियट महासभा ( एजांणा (0787698 ० 580ए0(5 ) 
है | इसके सभ्य प्रांतीय सेव्हियट तथा नगर सेव्हियट द्वारा 
चुने जाते हैं। प्रांतीय सेज्हियट प्रति १,२५,००० ग्रामवासियों 
पोछे एक सभ्य संघ-सेव्हियट महासभा में भेजती है; ओर 
नगर सेोव्हियट प्रति २५,००० उद्योग घंधेवाले नागरिकों पीछे 


राष्ट््सघटन ७४७ ॥३ 
की शासन-प्रणाली 
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एक सभ्य भेजती है। इस महालभा की बैठक साल्ष में कंबल 
एक ही बार होती है। साल भर का काम चलाने के लिये प्रति 
वर्ष महास भा एक उपसभा चुनती है जे। संघ-केंद्रोय प्रबंधकारिणी 
सभा ( एागांणा (शासक) 4४ए७प्रशाए७ (!00॥77॥60 ) 
कहलाती है। यह प्रति तीन मास बाद बेठती है श्र इसके 
हाथ में नियम बनाने का मुख्य अधिकार है। यह प्रबंध- 
कारिणी सभा भी काफी बड़ी होती है। इस्रके सभ्यां की 
संख्या करीब करीब ४०० के होती है। इसलिये इस सभा 
को भी एक उप-सभा है जिसमें केवल २१ द्वी सभ्य रहते हैं । 
यह उप-पभा ही रोजमर्रा का सारा काम देखती है । 

शासन काये के लिये एक मंत्रिखभा है जिसे संघ-जनता 
पाषक-सभा ( [7700 (00णालं) ७ ]2००१]७६४ (007॥7)ं88प7'8) 
कहते हे। इसमें १५ सभ्य होते हैं और ये संघ-केंद्रीय प्रबंध- 
कारिणी सभा द्वारा चुने जाते हैं। इनमें एक प्रधान द्वोता है 
श्र 9 उपप्रधान । प्रधान की छोड़कर प्रत्येक सभ्य पर 
एक न एक शासनविभाग का भार रहता है। इस सभा की 
झ्ाज्ञा राष्ट्रसंघटन के प्रत्येक व्यक्ति क॑ लिये मान्य होती है 
श्रैौर उनके विशेष राष्ट्र द्वारा काये में लाई जाती है। इस 
सभा में भी एक उप-सभा बन गई हे जो मामूली विषयों 
का निपटारा करती है। यह सभा संध-साव्टियट महासभा 
के प्रति उत्तरदायी होती है । 

राष्ट्संघटन की शासन-प्रणाल्ी ने उपयुक्त सभाओं के 


( २१४ ) 


द्वाथ मे बड़ बड़ अधिकार दे दिए हैं। उनमे निम्नलिखित 
भ्रधिकार भी शामिल हैं-- विदेश-संबंध' श्रर संधि की देखभाल, 
ह . युद्ध करना शोर शांति स्थापित कफैरना 
संघसरकार के अधिकार (६ . 302 
कज लेना, विदेशीय रोजगार को संभा- 

लगना, रेक्षों, डाकखानों और तारघरों की देखभाल करना, 
सेना का प्रबंध करना, संधटन के चारों राष्ट्रों में एक सा सिक्का 
चलाना, बाट और तैल की एक सी स्थापना करना, एक से 
कर लगाना इत्यादि । इसके अतिरिक्त संघ के किसी राष्ट्र 
के उन कानूनों नो “- नियमों को रद्द करना जो सन्‌ १७२२ 
की संधि के खिला५, हों । 

यह ते हुई राष्ट्रसंघटन की शासन-पद्धति। यह सन्‌ 
१८१८ में रूल ( खास ) के लिये बनाई गई शासन-प्रणाली 
फे ही ढंग पर है। अब हम रूस ( खास ) की शासन- 
प्रणाली का कुछ वर्णन करेंगे । संघ के अन्य राष्ट्रों की भी 
शासन-प्रणाली करीब करीब इसी प्रकार की हे । 

हम ऊपर कह ही भ्ाए हैं कि पेट्रोग्रेड सोव्हियट ने राष्ट्र- 
खभा द्वारा स्थापित कामचल्लाऊ स रकार का उखाड़कर एक, 
अखिल-रूसी-से।व्हियट महास भा स्थापित 
की थो । सन्‌ १€१८ में जे शासन- 
पद्धति निमित हुईं, उसने भी इसे रहने दिया। आजकल 
रूस की यही सब से बड़ी राष्ट्र सभा है। इममें रूस भर की 
सारी सेज्हियटों के प्रतिनिधि आते हैं। इनके चुनाव का 


की. 


रूसी साव्हयट 


( २१६ ) 


“गे विचित्र है। अब हम उसी का वशेन करेंगे । साथ में 
ग्राठकू यह ध्यान में रखें कि यह अखिल-रूसी-सोव्हियट 
प्रहास॑भा, राष्ट्रसंघटन की संघ-सेज्डियट महासभा से 
बिलकुल भिन्न है, ते भी इसके सभ्यों का निर्वाचन इत्यादि 
उससे बिलकुल मिल्लता जुलता है । 

इस पृष्ठ के सामने के वक्त पर दृष्टि डालिए | इसकी जड़ 
में एक ओर ते शहरों की फैक्रियों श,्लैर कारखाने में काम 
करनेवाले दक्लों की सोव्हियट हैं श्रैर दूसरी ओ।र गाँवों की और 
देहाती जातियों की सोव्हियट हैं। ये देनें प्रकार की सेठिह- 
यट क्रम से नगर और जिला साव्हियट में अपने अपने प्रतिनिधि 
भेजती हैं | प्रांत भर की सारी नगर सेडठ्हियट मिलकर प्रांतीय 
सेठिहयट में अपने प्रतिनिधि भेजती हैं | इसमें वे प्रति २००० 
वोटरों पीछे १ प्रतिनिधि भेजती हैं । इसी प्रकार एक रीजन भर 
की सारी नगर सोव्हियट प्रति ५००० वोटरों पीछे १ प्रति- 
निधि रीजनल सो|्हियट में भेजती हें। रूस भर की 
सारी नगर साव्हियट मिलकर अखिल्ल-रूसी-से।व्हियट-क्रांग्र स 
में भी, सीधे, प्रति २५००० वोटरों पीछे १ प्रतिनिधि भेजती 
हैं। इसी प्रकार जिला साव्हियट एक ओर तो प्रति 
१०,००८ निवासियों पीछे १ प्रतिनिधि प्रांतीय साव्हियट 
में भेजती है और दूसरी ओर प्रति १००० निवासियों पीछे १ 
प्रतिनिधि काउंटी साव्हियट में भेजती है। ये काउंटी 
सेाविहियट प्रति २१००० निवासियों पोछे १ प्रतिनिधि रीज- 


( २१७ ) 


| अखिल-रूसी सोब्हियट महासभा| 







5 


वरा2३४००००५ सभा; १#ानसवाकनक--.-74०0७2)७+७००- अकक0-+ १९६३७) कक 


प्रांतीय साव्हियट 





ध..... (00. 0... (3 +>+3 


फैक्टरी तथा कारखाने--प्रत्येक के 
लिये एक एक सोव्हियट 
गाव तथा देहाती जातियां--प्रत्येक 
के लिये एक एक सोड्हियट 


( २१८ ) 


नल सोव्हियट में -भेजती हैं, जहाँ नगर सेव्हियट के भी 
प्रतिनिधि आकर मिलते हैं। ये रीजनल्ल सोव्हियट भी किसी 
किसी अवसर पर अ्रखि्ष-रूसी-सेव्हियट-महासभा में अपने 
प्रतिनिधि भेजती हैं । 

उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट ही है कि प्रतिनिधित्व जन- 
संख्या और वोटरों के किसी एक अनुपात पर नहीं है । शहर क॑ 
मजदूरों श्रैर उद्योग-घंधेवालों के हाथ में कहीं श्रधिक अ्रधिकार 
हैं। उनका इतना अधिक अधिकार देने का कारण यह है कि 
रूसी सरकार की सारी स्थिति इन उद्योग-धंधेवालों ही पर 
निभर है। ये ही इस शासन-प्रणाली के खास भक्त हैं । ऊपर 
यह भी देखने में आया होगा कि शहदरों में प्रतिनिधि चुनने का 
हिसाब वोटरों की संख्या से लगाया जाता है; किंतु गाँवों में 
यह सब जनसंख्या के हिसाब से द्वोता है। यह भी उद्योग- 
धंधेवालों के हाथ में विशेष श्रधिकार देने का तरीका है। इतना 
ही नहीं, शहरवालों को तो सीधे श्रखिल रूसी-सेव्हियट महा- 
सभा में प्रतिनिधि भेजने का श्रधिकार है, परंतु गाँववाल्तें| का 
केवल प्रांतीय सोव्हियट और कभी कभी रीजनल सोच्हियट 
के जरिए ही महासभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है | 

अखिल रूसी-सेव्हियट महासभा रूस के लिये अंतिम ओर 
सर्वोपरि व्यवस्थापक सभा है, संघ के लिये नदीं। इसके 
सभयों की कोई खास संख्या बँधो हुईं नहीं है। यह ते 
प्रतिनिधि मेजनेवाली साोव्हियटों पर निभर है। महासभा 


( २१<€ ) 


को बेठक साल में दे! बार मास्को में होती है। इसको नियम 
श्र कानून बनाने का पूरा अधिकार है; किंतु जे अधिकार संघ- 
सेव्हियट महासभा को दे दिए गए हैं, उनमें यह हस्तक्षेप नहीं 
कर सकती | भ्रखिल-रूसी साोविहयट महासभा की एक 
प्रबंधकारिणी सभा भी है जो महासभा की अनुपस्थिति में 
उसका सारा काम संभालती है। इसमें ३८६ सभ्य होते 
हैं। इसकी भी एक उपसभा है। 

जैसे राष्ट्स्‍रसंघटत के लिये एक मंत्रिसभा है, वैसे रूस 
( ख़ास ) कं शासन काये के लिये भी एक मंत्रिसभा है और वह 
भी जनतापाषक सभा (!?९०)।४६ (00ग88:7:४ (7 .)7॥0] ) 
कद्द्लाती है। इसमें बारह सभ्य होते हैं । इनमें से ? प्रधान 
हे।ता है और बाकी ११ के हाथ में प्रथक्‌ प्रथकू निम्नलिखित 
शासनविभाग हैं; खेती, खाद्य पदा्थे , अथे मजदूर, न्याय,शिक्षा, 
स्वास्थ्य, सामाजिक भज्नाई, मजदूरों आर किसानों की देख रेख, 
आधिक सभा श्र आंतरिक ( [70707 )। ये १२ सभ्य प्रबंध- 
कारिणी सभा द्वारा चुने जाते हैं और उसी के प्रति उत्तरदायी होते 
हैं, परंतु अ्रखिल रूसी महालभा को भी खबर देते रहते हैं । 

रूस में न्याय करने के लिये एक के ऊपर एक ऐसे 
दर्जेवार न्यायालय हैं। न्यायाधीश भ्रौर प्रसेसर ( ये न्‍्याया- 
धघीश के साथ मुकदमे क॑ फैसले के 
लिये बैठते हैं और उसे अपनी राय 
बताते हैं ) जनता द्वारा चुने हुए होते हैं । 


न्यायारूय 


( २२० ) 


रूस की शासन-प्रणाली इसी प्रकार की है | इसकी विचि- 
त्रता क्या है? अन्य देशों की शासन-प्रणाली का वर्णन 
करते समय यह बताया गया है कि वहाँ निर्वाचन भेगात्षिक 
मूल पर होता है। एक मैौगालिक हिस्से जैसे प्रांत, 
नगर, जिल्ला इत्यादि के लिये कुछ खास प्रतिनिधि चुने जाते 
हैं जो उस हिस्से के समस्त निवासियों के प्रतिनिधि होते 
हैं। वे किसी खास जाति के प्रतिनिधि नहीं होते । परंतु 
रूख में निर्वाचन का मूल भिन्न ही है। यहाँ प्रत्येक जाति 
अपना श्रपना प्रतिनिधि चुनती है, चाहे वे अ्रलग अल्लग स्थान 
में रहनेवाले क्‍यों न हां। लुहारों का प्रतिनिधि अल्लग 
है; किसानों का श्रलग है इत्यादि। इस जातीय प्रति- 
निधित्व में सचमुच कई बड़े बड़ गुण हैं ओर रूस ने संसार 
क॑ सन्मुख एक राजनोतिक पाठ रख दिया है, जिससे 
अन्य राष्ट ल्ञाभ उठा सकते हैं। किंतु इसमें भलाई के 
साथ एक बड़ा ऐब भी है। वह यह कि इससे जातीय भेद 
बढ़ जाने का डर रहता है । 

रूसी शासन-पद्धति की दूसरी विचित्रता यह है कि यद्यपि 
रूस प्रतिनिधिसत्तात्मक है, तथापि इसके सब अधिकारी 
जनता से बहुत दूर के श्रौर टेढ़े ढंग से संबंध रखते हैं । 
अ्रमेरिका इत्यादि देशों में ते मुख्य अधिकारी जनता द्वारा 
सीधा चुना जाता है, परंतु रूस में कईं सीढियों के प्रनंतर 
मुख्य अधिकारी रहते हैं । 


( २२१ ) 


रूख का भविष्य कया होगा, इसी प्रकार की शासन-प्रणाली 

स्थायी रूप से चलती जायगी या नहीं, यद्द कद्दना बड़ा टेढ़ा 

काम है। अभी ते रूस संसार की 

आँखों में बड़ा ही बलशाली प्रतीत द्वोता 

है | किंतु इतनी थोड़ी उम्र में भी रूस में घुन के चिह्न दिखाई 

देने लग गए हैं। खास रूस में ही, जे कुछ काल पूर्व इस 

शासन-प्रणाली के श्रर इसके साम्यवाद क॑ कट्टर पक्तपाती थे, 

वे ही अब इससे ऊबकर इसका विराध करने छग गए हैं। 

अत: रूस के भविष्य के संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता | 


रूस का भविष्य 


दसवाँ परिच्छेद 
ख्रन्यान्य स्वाधोन राज्य 


इस परिच्छेद में प्रब हम शअ्रन्यान्य मुख्य मुख्य खाधीन 
देशों का वशोन करेंगे। 

यद्द एक शुद्ध राजसत्तात्मक राज्य हे, यद्यपि राजा ने 
अपनी सद्दायता के लिये एक पालिमेंट भी स्थापित कर ली 
है। यह पालिमेंट 'लुई जुगरी” कह- 
लाती हे और इसका काये केवल सलाह 
देना ही होता है। यहाँ का राजा “अमीर” कहलाता 
है जे। पूरे खतंत्र है और अपने राज्य में जे चाहता हे, से 
कर सकता है । सब राज-काय्ये उसी के हाथ में है और 
उसकी इच्छा ही कानून है | सारा देश चार प्रांतें में विभक्त 
है। प्रत्येक प्रांत में एक हाकिम रहता है जो नायब-उल्‌-हुक्म 
कहलाता है। इसकी श्रधीनता में रइंल और बड़े आदमी 
प्राचीन ग्राम्य-प्रथा के अनुसार मुकदमे सुनते श्रौर फैसला 
करते हैं । सारे देश में लूट-मार और चेररी खूब हाती है और 
डाके पड़ते हैं। झ्राजकल के अमीर श्रमानुख्ला हाल ही में 
अपनी बेगम फे साथ यूरोप भ्रमण करने को गए थे । वहाँ से 
लै।टकर इन्होंने अफगानिस्तान का एकदम युरोपीय रंग में रैंगने 


झफगानिम्तान 


( २२३ ) 


का प्रयत्न किया । परद्ा हटा दिया, जनता को युरोपीय रीति के 
वस्त्र पहनने का हुक्म दिया श्रे।र राज्य की तरफ से कई विद्यार्थी 
पश्चिमी देशों में विद्याप्राप्ति के लिये भेजे । कई मुल्लाओं को 
अफगानिस्तान की यह प्रगति पसंद नहीं आई श्रौर फल यह 
हुआ कि झाजकल वहाँ घोर विप्रुव मचा हुभ्रा है । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। १४ प्रांतों क॑ ३०० 
प्रतिनिधिगण मिलकर छः: वर्ष के लिये एक सभापति चुनते 
हैं। वही राज्य के सब काय्ये करता है। 
कानून बनाने के लिये एक राष्ट्रोय-परिषद्‌ 
( ७४०7७) (१०727०४७ ) है। उसमें 
३० सदस्यों का सिनेट और १५८ सदस्यां का एक हाउस 
भ्राफ डेप्यूटीज ( ।[0७७० ० )090४0७ ) होता है । सिनेट 
के मेंबरों का चुनाव राजधानी के मुख्य मुख्य हाकिमों श्रौर 
प्रांतों के व्यवस्थापकों द्वारा होता है श्र डिप्टियों का चुनाव 
प्रजा के द्वारा ।. सिनेट की श्रवधि € वर्ष की है ओर हाउस 
आफ डेप्यूटीज ( प्रतिनिधि सभा ) की चार वर्ष फी । सिनेट 
के ३१ सभ्य प्रति तीसरे वर्ष बदले जाते हैं और प्रतिनिधि सभा 
के ३ सभ्य प्रति दूसरे वर्ष बदले जाते हैं। सभापति के 
साथ ही एक उप-सभापति भी चुना जाता है जो सिनेट का 
स्रभापति होता है। सभापति ही प्रधान सेनापति भी होता 
है श्रैर वही शासन, न्याय तथा सेना श्ादि विभागों के 
कम्मंचारियों को नियुक्त करता है। सभापति और उप-सभा- 


अरगेंटाइन रि- 
पब्लिक 


( २२४ ) 


पति के लिये यह आवश्यक है कि उनका जन्म शरगेंटाइन में 
ही हुआ दो और वे रोसन कैथे।लिक संप्रदाय के हों । एक 
बार का चुना हुआ सभापति या उप-सभापति उस पद पर 
पुन: नहीं चुना जा सकता । 

एक मंत्रिस़भा भी द्वोती है जिसके मंत्री सभापति द्वारा 
समय समय पर नियुक्त होते हैं। यहाँ कोई प्रधान मंत्रो 
का विशेष पद नहीों है, परंतु जो मंत्री श्रेतरीय विषयों का भार 
लेता है, वही प्रधान मंत्रो कहलाता है । 

ईं-लींड के सट॒श इटली भी एक परिमित-राजसत्तात्मक राज्य 
है। यहाँ की पार्लिमेंट में दो सभाएं हैं--सिनेट पर 
चेंबर आफ डेपुटीज। यहाँ एक मंत्रिसभा 
भी है जिसके ऊपर एक महद्दामंत्री या 
प्राइम मिनिस्टर है। मंत्रिसभा डिप्टियों की सभा के प्रति 
उत्तरदायी होती है । पहले डिप्टियों की सभा में बहुत से दल 
थे श्रौर उनमें कभी कोई दल प्रधानता पाता था, कभी काई | 
फल्लन यह होता था कि मंत्रिसभा सदा खतरे में रहती थी | 
डिप्टी सभा की भ्रवधि पाँच स्लाल की रखी गई थी; परंतु यह 
ओर मंत्रिसभा पूरे पाँच वर्ष कभी बिता नहीं पाती थी ओर 
बीच ही में टूट जाती थो। सन १८२१३ में मुसेलिनी ने 
यहाँ की निवाचन विधि बदलवा डाली और श्ब इस नवीन 
विधि से एक न एक दल को डिप्टी सभा में खासी प्रधानता 
प्राप्त हो जाती है। राजा इसी प्रधान दल के मुखिया को 


इटली 


( २२४५ ) 


महामंत्री चुनता है श्रौर महामंत्री भ्रपने मंत्री आप चुनता है । 
फल यह होता है कि मंत्रिसभा को डिप्टी सभा का पूरा 
सहारा रहता है श्रार वह बिना बरखास्त किए जाने के डर के 
अपना काये बेखटके कर सकती है। ' आजकल मंत्रिसभा 
में १४ मंत्री हैं। महामंत्रो की शक्ति, इंग्लैंड के महामंत्रो के 
सहृश बहुत ज्यादा है । 

यहाँ की सिनेट में आजकल लगभग ४०० सभ्य हैं। 
इनमें कुछ ते वंशपरंपरा से चले पाते हैं; किंतु अधिकांश 
जन्म भर के लिये नामजद किए जाते हैं। जो वंशपरंपरा 
से चले झभाते हैं, वे राजकीय घराने के ही होते हैं। नामजद 
किए जानेवाले सिनेटर कुछ खास श्रेणी के होने चाहिए और 
उनकी अवस्था कम से कम ४० वर्ष अवश्य होनी चाहिए । ये 
राजा द्वारा महामंत्री की सिफारिश से नामजद होते हैं। वे 
श्रेणियाँ इन चार विभागों के अंतर्गत आती हैं--(क) च्चे से 
संबंध रखनेवाले बिशप श्र अन्य बड़ बड़े पदाधिकारी, (ख) 
स्थलसेना ओर जलसेना के बड़े बड़े पदाधिकारी और बड़े बड़े राज- 
कीय सेवक, (ग) विद्वान ध्यार देश का मान बढ़ानेवाले पुरुष, (घ) 
वे मनुष्य जे कुछ खास रकम टक्स में देते हैं। यहाँ की सिनेट 
की यह विचित्रता है कि राजा के नामजद करने पर भी वह 
किसी सभ्य को श्रपना सभ्य न बनने दे; परंतु यह तभी हो 
सकता है जब वह यह दिखलाबे कि वह व्यक्ति उन श्रेणियों में 
का नहीं हे जिनमें से सिनेट फे सभ्य लिए जाते हैं | 

शा०--२१ ४ 


( २२६ ) 


प्रतिनिधि सभा और डिप्टियों की सभा में १३५ सभ्य हैं । 
आजकल प्रत्येक बालिग पुरुष को प्रतिनिधि चुनने का अधि- 
कार है। स्त्रियों को यह श्रधिकार प्राप्त नहीं हुआ है । 
पहले प्रत्येक जिले से एक एक सभ्य चुना जाता था, किंतु आज- 
कल दूखरी ही रीति काम में लाई जाती है। यह रीति 
मुसेलिनी के महद्दामंत्रित्व में सन्‌ १<€२३ में प्रचलित हुई थो । 
अब इटली १४५ प्रांतें में विभक्त है और प्रत्येक प्रांत के लिये 
भिन्न भिन्न दक्ष अपने अपने उम्मेदवारों की सूची बनाते हैं। 
वाट देनेवाले का पूरी सूची के लिये वाट देना पड़ता है । जिस 
सूची का सबसे अधिक वोट मिलते हैं, वह पूरी डिप्टी सभा 
के २ द्विस्से की अधिकारी हो जाती है, फिर चाह्दे उस सूचो 
पर वोट देनेवालों की संख्या आधे से भी कम क्यों न हो । 
इसका फल यह होता है कि डिप्टियों की सभा में एक न 
एक दक्ष प्रधान रहता है। बाकी दल्ष श्रपने अपने वोटों के 
अनुपात से जगह पाते हैं । 

इईँगलेंड के सदृश यहाँ भी राज्यनियम बनाने के लिये 
दोनों सभाओं की सम्मति आवश्यक है; तथापि डिप्टियों की 
ख्भा दोनों में प्रधानतर हे। धन संबंधी बिल डिप्टी सभा 
ही पेश कर सकती है । 

इजिप्ट या मिस्र एक राजसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का 
राजा सन्‌ १€१७ में सुल्तान के नाम से गद्दी पर भ्राया श्लौर १६ 
माचे खन्‌ १€२२ को इसे राजा का पद प्राप्त हुआ । इजिप्ट में 


( २२७ ) 


एक मंत्रिसभा भी हे जिसके सिर पर एक प्रधान मंत्री है | 
यहाँ की जातीय सभा की दा सभाएंँ हैं। उच्च खभा या सीनेट में 
१२१ सभ्य हैं। इनमें से ३ वाँ हिस्सा 
राज्य द्वारा नामजद होता है और बाकी 
४ जनता द्वारा चुना जाता है। इसकी श्रवधि १० साल द्ोती 
है। श्राधे सभ्य प्रति पाँच वष वाद बदले जाते हैं । प्रतिनिधि- 
सभा में २१० सभ्य हैं। वे जनता द्वारा चुने जाते हैं और 
इनकी अवधि पाँच वर्ष की होती है। इजिप्ट पहले इईँगलेंड का 
एक रा्षित राज्य था, परंतु सन्‌ १€२२ में इईँगलेंड ने इजिप्ट को 
खतंत्रता दे दी। अब वह एक खतंत्र राष्ट्र: कहलाता है। 
इसी लिये हमने इसे खतंत्र राष्ट्रों की श्रेयी में रखा है। परंतु 
वास्तव में इजिप्ट अब भी पुणे रूप से खतंत्र नहों कहा जा 
सकता । इईँगलेंड अरब भी उस पर अपना हाथ रखे हुए है 
और इजिप्ट की पालिमेंट को कोई नियम बनाने के पहले 
ईंगलेंड की मर्जी का भी कुछ विचार करना पड़ता है। 

यहाँ प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य है। चार वर्ष के लिये 
एक सभापति चुना जाता है जे शासन-कार्य करता है । कानून 
बनाने के लिये एक कांग्रेस है जिसमें 
सिनेटरों तथा डिप्टियों के दो हाउस 
सम्मिलित हैं। सभापति के भ्तिरिक्त एक उपसभापति भी 
होता है जे सभापति के चुने जाने के दे! वष बाद चुना जाता 
है और ध्रावश्यकता पड़ने पर सभापति का काम करता है| 


इजिप्ट या मिस्त्र 


इईक्वेडर 


( रेर८ ) 


पहल्ले यहाँ का शाखन मुखलमानी धममं के प्रनुखार पूर्ण 
रूप से राजा के ही हाथ में थाजा शाह कहलाता था। 
सन्‌ १८०७ में शाह की स्वीकृति से एक 
राष्ट्रीय सभा स्थापित हुई जिसमें अमीरों, 
सरदारों, जागीरदारों, व्यापारियों श्रौर मुन्नाश्रों झ्रादि में से 
उन्हीं के चुने हुए १५६ सदस्य थे । सन्‌ १४०६ में शाह ने 
राष्ट्रीय सभा तोड़ दी | प्रजा ने विद्रोह किया। पुनः यह सभा 
स्थापित कर दी गई, किंतु शाह ने गद्दो छोड़ दी शमलार उसके 
बड़े लड़के ने शाह का पद ग्रहण किया। आजकल्ल यहाँ की 
राष्ट्रीय सभा, जे! मजलिस कहलाती है, १३६ सभ्यों को बनी 
है श्रेर यह सन्‌ १४८२६ में दे साल फे लिये चुनी गई थो | 
यहाँ का शाह भी जनता द्वारा चुना जाता है। आजकल 
यहाँ का शाह रजा शाह पहल्लवी है जे १३ दिसंबर १€२५ 
का चुना गया था श्रार २५ अप्रेल १८२६ फो इसने अभिषेक 
की शपथ ली थी। यहां को मंत्रिसभा के मंत्री शाह द्वारा 
नियुक्त किए जाते हें । 

इखका दूसरा नाम इथिआपिया है। यहाँ राजसत्ता- 
त्मक राज्य है। गाँवों का शासन प्राय: वहाँ फे सरदारों के 
हाथ में होता है श्रौर जिलों या प्रांतें 
के शाखन के लिये राज्य द्वारा अधिकारी 
नियुक्त होते हैं। यहाँ की शासन-प्रशाज्ली प्राय: युराप के 
मध्यकालिक युग की शासन -प्रणाज्षी से मिलती जुलती है। 


ईरान (फारस ) 


एबीसीनिया 


( २२<€ ) 


यहाँ एक राज-सभा भी है। इसी के सदस्यों के अधीन प्रांतों 
के शासक और गाँवों के सरदार' होते हैं। अभी हाल में 
यहाँ के राजा ने एक मंत्रि-मंडल भी स्थापित किया है जिसमें 
भिन्न भिन्न विभागों के अनेक मंत्रो हैं । राज्य का आंतरिक प्रबंध 
ते सतंत्र है, पर फिर भी वहाँ ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस श्रैर इटली 
को श्रनेक व्यापारिक सुभीते प्राप्त हैं जिनके कारण विदेशी 
राज्यों से राज्य का खतंत्र संबंध नहीं हो सकता । वहाँ की 
शांति-रक्षा का भार भी इन्हीं तीनों ने मिछ्कर अपने ऊपर 
लिया है । वहाँ के व्यापार तथा रेलों आदि के बनाने का 
प्रबंध भी ये ही तीनों करते हैं भर बाहर से राज्य में हथि- 
यार या गाला बारूद शभ्रादि नहीं श्राने देते | 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। शासन सभापति के 
द्वारा होता है जे चार वर्ष के लिये चुना जाता है! कानून 
बनाने के लिये एक प्रतिनिधि सभा है 
जिसमें ४३ प्रतिनिधि होते हैं | राजकाये 
में सभापति का सद्दायता या सम्मति देने के लिये ५ प्रतिनिधियों 
की एक स्थायी समिति भो है। जिस समय प्रतिनिधि सभा 
का अधिवेशन नहीं होता, उस समय यही समिति काम चलाती 
है। सभापति पाँच विभार्गों के लिये पांच मंत्रो नियुक्त करता 
है और वे सब उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं । 

कोलंबिया में प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है । कानून बनाने 
के लिये एक कांग्रेस है जिसमें सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा 


कीस्टा रीहा 


( २३० ) 


सम्मिलित हैं। प्राजकल सीनेट में ६८ खभ्य हैं जे। विशेषतः 
इसी काय्ये के लिये चुने हुए लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। सीनेट 
की अवधि चार वर्ष की होती है। प्रतिनिधि 
सभा में ११२ सदस्य हैं । इसकी अवधि 
दे। वे की द्वोती है। प्रति ५०,००० निवासियों की ओर से चुना 
हुआ एक प्रतिनिधि होता है। दोनों की सम्मिलित कांग्रेस में 
बहुमत से चार व के लिये एक सभापति और एक उपसभा- 
पति चुना जाता है। भिन्न भिन्न-विभागों के लिये छ: मंत्रो हैं । 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने के 
लिये एक जातीय कांग्रेस है, जिसमें छ: प्रांतों के २? सदस्यों 
की का एक सिनेट तथा १२७ प्रतिनिधियों 
की एक खभा सम्मिलित है। चुनाव में 
खम्मति देने का अधिकार प्रत्येक पुरुष का है। सिनेट की 
अवधि आठ वे की है। इसके आधे सभ्य प्रति चौथे वर्ष 
बदल्ले जाते हैं। प्रतिनिधि सभा की अवधि चार वर्ष की है 
और ३ सभ्य प्रति दूसरे वष बदले जाते हैं। इसके भ्रतिरिक्त 
भिन्न भिन्न विभागों के मंत्रियों का एक मंत्रि-मंडल भी है। 
शासन काय्ये के लिये चार वर्ष के लिये एक सभापति श्रौर 
रक उपसभापति चुना जाता है जो लगातार दो बार से अधिक 
भ्रधिकारारूढ़ नहीं हो सकता । 
ग्वेटेमाला में प्रतिनिधिखत्तात्मक राज्य है | कानून बनाने के 
लिये स्वेसाधारण द्वारा चुने हुए ६८ सदस्यों की एक जातीय 


कोाटंबिया 


( २३१ ) 


सभा है। प्रति २०,००० निवासियों की ओर से एक प्रतिनिधि 
इस सभा में होता है । प्रत्येक पुरुष को वे!ट देने का अधिकार 
है। शासक सभापति वोट द्वारा छः 
वर्ष के लिये चुना जाता है, श्र एक बार 
चुने हुए सभापति का चुनाव श्रागे बराबर द्वा सकता है । १३ 
सदस्यों की एक राजसभा भी है। उसके कुछ सदस्य जातीय 
सभा चुनती है श्र कुछ सभापति द्वारा नियुक्त होते हैं । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने के 
लिये वहाँ सिनेटरें और डिप्टियों की एक जातीय सभा है । 
आठ बे के लिये चुने हुए ४५ सिनेटर 
होते हैं श्रेर चार वर्ष फे लिये चुने हुए 
१३५ डिप्टी। २१ वष५ से श्रधिक की अवस्था कं प्रत्येक पढ़े 
लिखे युवक को चुनाव में सम्मति देने का श्रधिकार है। ६ 
वर्ष के लिये एक शासक सभापति चुना जाता है जो फिर 
देबारा नहीं चुना जा सकता । यदि किसी बिल पर सभापति 
का कुछ आपत्ति हो श्लौर वह बिल्ल डिप्टियों की सभा में 
वापस भेजा जाय तथा यदि उस सभा के उपस्थित सदस्यों में 
से दे ठृतीयांश ख़दस्य डस बिल के पक्त में हों, तो उस दशा 
में वह बिल अवश्य पास हा जायगा । राजकाय्ये में सभा- 
पति का सहायता देने फे लिये राज्यसभा के पाँच सदस्य 
सभापति द्वारा नियुक्त होते हैं, भार छ: कांग्रेस द्वारा । इसके 
अतिरिक्त छ: मंत्रियों का एक मंत्रि-मंडर्त भी है । 


ग्वेटेमाला 


चिली 


( २३२ ) 


सन्‌ १८१२ के आरंभ तक यहाँ राजसत्तात्मक राज्य था 
और यहाँ का सारा राजकाय्ये एक मात्र सम्राट के इच्छानुसार 
ही होता था। पर इधर कई वर्षों से 
यहाँ के लोग शासन-प्रणाली में सुधार 
करने लग गए थे । अंत में १२ फरवरी सन्‌ १८१२ से यहाँ 
प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य स्थापित हो गया । किंतु यह भी 
अधिक दिन न टिक सका | महायुद्ध छिड़ने के बाद जापान 
ने यहाँ के अनेक राजकार्यों में बहुत कुछ अधिकार प्राप्त कर 
लिया था! अन्य युरोपीय राष्ट्रों ने विशेषकर इँगलेंड ने 
चीन पर अपनी धाक जमाने का यत्न किया | चीनी लोगों ने 
अपनी दशा प्रच्छी नहीं देखी; इससे जबरदस्त क्रांति शुरू 
हो गई । श्रभी हाल तक वहाँ पर क्रांति जारी रही, किंतु 
अब शराति हे। अब वहाँ पर प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य 
है । इसके ऊपर एक प्रधान है और एक जातीय सभा भी है। 
शासन क सारे काये पाँच विभागों में बाँटे गए हैं श्रेर इनका 
स्वतंत्र रीति से शासन होता है। यहाँ की शासनपद्धति 
पर अभी विशेष नहों लिखा जा सकता, श्रौर न यही कहा 
जा सकता दे कि यह स्थायी रह सकेगी । संखार के अन्य 
राष्ट्रों ने इस शासन-प्रणाली का मान लिया है श्रोर हाल ही 
में इंगलेंड ने इससे संधि कर ल्ली है । 

जापान में राजसत्तात्मक राज्य है । यहाँ का सम्राट्‌ भ्राज- 
कल हिरोहिता है। इसका सिंहाखनारोहण २५ दिसंबर १८२६ 


चीन 


( २३३ ) 


को हुआ था। मंत्रिमंडल की सम्मति और खद्दायता से सम्राट्‌ 
सारे राज्य का शासन ओर प्रबंध करता दै। मंत्रियों को 
सम्राट खयं नियत करता है। इसके 
अतिरिक्त एक प्रीवी काउंसिल भी है, 
जिससे आवश्यक्रता पड़ने पर सम्राट्‌ सम्मति श्रार सहायता 
लेता है | युद्ध या संधि आदि करने का पूरा अधिकार सम्राद्‌ 
का ही है। पालिमेंट की सम्मति से कानून बनाने का 
अधिकार भी सम्राट्‌ को ही है। कानूनों का स्वीकृत श्रथवा 
अस्वोकृत करना और पालिमेंट रखना, बंद करना या तेड़ना 
आदि सब सम्राट के अ्रधिकार में है। पालिमेंद में दे! सभाएँ 
हैं--एक हाउस श्राफ पीयसे ( न09प्र52 ० 7?6९९७३ ) ओर 
एक प्रतिनिधि सभा । ये दोनों सभाएँ इँगलैंड की लाडूस 
और कामंस सभाओं की तरह ही हैं । प्रत्येक कानून के लिये 
पालिमेंट की स्वोकृति की 'भ्रावश्यकता होती है। हाउस 
आफ पीयसे में राजघराने के तथा अन्यान्य बड़े आदमी और 
रईस होते हैं। शभ्राजकल हाउस श्राफ पीयसे में ४०७ सभ्य 
हैं जिनमें से १८७ जन्म भर के लिये रहेंगे। बाकी खास खास 
समाजों द्वारा चुने जाते हैं। इनकी अ्रवधि सात वष की है | 
प्रतिनिधि सभा में इस समय ४६४ खदस्य हैं। प्रतिनिधियों 
फे चुनाव में आजकल प्रत्येक बालिग सत्री-पुरुष को मत देने 
का अधिकार है। ३० वर्ष से अधिक प्रवस्था का प्रत्येक 
जापानी पुरुष प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित हो सकता है । 


जापान 


( २३४ ) 


परंतु सम्राट्‌ के निज के कर्मचारी, धर्म्माधिकारी, विद्यार्थी 
श्रौर पाठशाह्वाओं के अ्रध्यापक आदि उक्त सभा के सदस्य 
नहीं हो सकते। दोनें सभाओं के सभापतियों श्लौर उप- 
सभापतियों को सम्राट, उन्हीं में से, नियत करता है। 
पालिमेंट का अधिवेशन प्रति वर्ष होना आवश्यक है। सारा 
आर्थिक प्रबंध पाल्िमेंट ही करती है। जेरिसा, फारमेसा, 
डेस्काडोसे ( फिशसे द्वीपपुंज ), काटड्, सखेलिन और कोरिया 
ये छ: जापान के प्रधीनस्थ राज्य हैं । 

यहाँ पहले राजसत्तात्मक राज्य था और यहाँ का राजा 
सुलतान कद्ल्लाता था। सन्‌ १८७६ में सुलतान ने शासन- 
काय्ये में प्रजा का कुछ अधिकार दिए 
थे, पर दूसरे हद्वी वर्ष फिर छीन लिए 
थे | तब से मुखलमानी धम्मे के अनुसार समस्त राज्य में सुल- 
तान का ही पअ्रनियंत्रित राज्य था। किंतु महासमर के बाद 
टर्की भी पुराना टर्की नहीं रहा। यहाँ भी अ्रब प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक राज्य है। यहाँ का सभापति प्रसिद्ध कमाल्न पाशा 
है जिसने १ नवंबर सन्‌ १€२७ को श्रपना पद ग्रहण किया 
था। यह टर्की में बहुत सुधार कर रहा है श्रौर टर्की को 
बिलकुल युरापीय ढंग का बनाने के प्रयत्न में है। इसने यहाँ 
की स्त्रियों का पर्दा राज्यनियम द्वारा हटवा डाला और 
राजनीति से धर्म का श्रलग कर दिया | और ते और, राष्ट्रोय 
लिपि तक का बदल्ककर उसके बदले रोमन लिपि प्रचलित 


टर्की 


(९ २३५४ ) 


कर दी । जेसा हम ऊपर बता आए हैं, इसी का उदाहरण 
अफगानिस्तान के अमीर ने, भी ग्रहण किया; किंतु अफगानी इस 
प्रगति को नहों अपना सके श्रोर आजकक्ष इसके विरुद्ध भय॑- 
कर क्रांति हे। रही है। टर्की में एक मंत्रि-मंडल भी है जिसके 
ऊपर एक महामंत्री या प्राइम मिनिस्टर है | 

यहाँ की राष्ट्रीय सभा में ३१६ सभ्य हैं। इसकी अवधि 
चार वष की है। शासन-पद्धति के प्रत्येक अंग में सभापति 
कमाल पाशा फे ही दल के लोग भरे हुए हें । 

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है ओर शासन का काये राजा 
तथा मंत्रियों के हाथ में है। नया कानून बनाने श्रथवा 
पुराने कानून में परिवत्तेन करने का 
ग्रधिकार पालिमेंट को है जे राजा से 
मिलकर काये करती है। पालिमेंट में दे सभाएँ हैं, एक 
उच्च और दूसरी साधारण | उच्च सभा में ७६ सदस्य हैं । 
इनमें से १€ सभ्य सभा ने १० सितंबर १७८२० फो स्वयं 
चुने श्रार बाकी १ अक्टूबर १४२० को जनता द्वारा चुने 
गए | इनकी अवधि आठ वष की है। आधे सदस्य प्रति चोथे' 
वष चुने जाते हैं। इस सभा में केवल बड़े आदमी ही निर्वा- 
चित हो सकते हैं। साधारण सभा में १४७ सदस्य हैं जो 
सर्वंसाधारण द्वारा चार वर्ष के लिये चुने जाते हैं। पालि- 
मेंट का प्रधिवेशन प्रति वर्ष होता है। उच्च सभा कानून 
बनाने के प्रतिरिक्त न्याय-विभाग के लिये अपने ही सदस्यों 


डेन्माक 


( २३६ ) 


में से जज भी चुनती है। मंत्रिगण दोनों सभाओं में जा 
सकते हैं, पर बिना उनके सदस्य हुए सम्मति नहीं दे सकते । 
भाइसलैंड, ग्रोनलैंड, फैरेज तथा वेस्टइंडीज के कुछ द्वोप 
डेन्माके के श्रधीनस्थ राज्य हैं । 

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य हे। शाखन संबंधी समस्त 
अधिकार राजा को है जो मंत्रि-मंडल की सहायता स सब 
काम करता है। कानून बनाने के लिये 
स्टारटिंग ( ४६७॥४॥77 ) नाम की एक 
वउ्यवस्थापिका सभा है | इसमें आजकल १५० सभ्य हैं। इसकी 
भ्रवधि तीन वर्ष की है | राजा किसी बिल को दे बार भ्रस्वो- 
कृत कर सकता है; परंतु यदि वहो बिल व्यवस्थापक सभा की 
तीन बैठकों में स्वीकृत हो चुका हो ते राजा की सम्मति के 
बिना ही पाख हो जाता है। ५ वे से नारे में रहनेवाले 
प्रत्येक विदेशी, नारवे के २५ वर्ष से अधिक अवस्था वाले प्रत्येक 
पुरुष और कुछ निश्चित कर देनेवाली प्रत्येक स््री को प्रतिनिधि 
चुनने का अधिकार है। प्रति तीसरे वर्ष व्यवस्थापिका सभा 
के सदस्यों का चुनाव होता है। व्यवस्थापिका सभा अधि- 
वेशन के समय उक्त दे सभाओं में विभक्त हो जाती है। 
उसमें से एक सभा लैगटिंग (,020४78) और दूसरी ओडेल्स्टिग 
(०0१०४४४४) कहलाती है। पहली में एक चाोथाई और 
दूसरी में तीन चाथाई सदस्य होते हैं। देोनें सभाएँ अपने 
अपने सभापति ग्राप नियत करती हैं। कानून-संबंधी प्रश्नों 


नारवे 


( रे३७ ) 


पर देनें सभाओं में प्रथक प्रथक्‌ विचार द्वोता है। पहले 
ओडेटिंस्टग के सामने उपस्थित द्वोने के उपरांत तब लैगटिंग के 
सामने स्वोकृत या भ्रस्वोकृत होने क॑ लिये बिल आते हैं | यदि 
दोनों सभाओं में मतभेद होता हे तो विचार के लिये दोनों 
का सम्मिलित पह्मधिवेशन होता है, औग्रर दे तृतीयांश सदस्यों 
का जो मत द्वोता है, वही अंतिम निश्चय समभा जाता है | 
मंत्रिगण इन सभाओं में जा सकते हैं, पर बिना सदस्य हुए 
सम्मति नहीं दे सकते। जलन श्रार स्थल खेना पर फंवल 
राजा का ही अधिकार हे | 

यहाँ प्रतिनिधि-सत्तात्मके राज्य है। शासनाधिकार 
सभापति के हाथ में द्वोता है जे। ४ वर्ष के लिये चुना जाता 
है ग्रेर जिसकी सहायता के लिये एऋ 
मंत्रि-मंडल है । कानून बनाने के लिये 
एक कांग्रेस है जिसमें २७ सदस्यों की सिनेट ओर ०३ सदस्यों 
की चंबर पभ्राफ डिप्टीज है। सिनेट की श्रवधि ६ वर्ष की 
है। इसके ह सभ्य प्रति दूसरे वष चुने जाते हैं। चेंबर 
आफ डिप्टीज़ की श्रवधि ४ वर्ष की है ओर आधे सभ्य प्रति 
दूसरे वर्ष बदले जाते हैं। सिनेटर और डिप्टी सवेसांधारण 
द्वारा चुने जाते हैं। इसलिये सब काय्ये एक निश्चित कानून 
के अनुसार होते हैं । 

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है और राजगद्दी पर रानी विज्- 
हेल्मिना हे जे ६ सितंबर सन्‌ १८€८ में राजसिंहासन 


निकारागुआ 


( श३८ ) 


पर बेठी थी। मंत्रि-मंडल की सहायता से सब काम रानी 
करती है। मंत्रियों का रानी नियुक्त करती है, पर वे व्यव- 
नेदरडेंडस स्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी द्ोते 

के हैं। पालिमेंट में दे! सभाएँ हैं--एक 

उच्च या प्रथम और दूसरी ख्राधारण या द्वितीय । प्रथम 
सभा में ६ वष के लिये चुने हुए ५० सदस्य होते हैं जिनमें 
से $ प्रति तीसरे वर्ष बदले जाते हैं; और द्वितीय सभा में 
चार वष के लिये चुने हुए से सदस्य होते हैं। सदस्य 
चुनने का अधिकार प्राप्त करने के लिये पुरुषों को श्रथनी 
रजिस्टरी करानी पड़ती है। २४ वर्ष से कम अवस्था का 
पुरुष सदस्य नहीं चुन खकता । नए बिल्ल डपस्थित करने का 
अधिकार या ते सरकार को है या साधारण श्रथवा द्वितीय 
सभा को । उच्च या प्रथम सभा उन्हें केवल्ल स्वीकृत या 
अस्वीकृत कर सकती है। उनमें किसी प्रकार का परिवत्तेन 
तक करने का अधिकार उच्च सभा को नहीं है। इसके 
अतिरिक्त एक राजसभा भी है जिसमें चेदह सदस्य होते हैं । 
इसकी सभानेत्री खवयं रानी होती है श्रैेर बही इसके सदस्य 
भी चुनती है। शासन संबंधी कुल काम इस सभा के हाथ 
में हैं; पर बहुधा इससे कानूनी विषयों में ही सम्मति ली जाती 
हैे। इस समय यहाँ का शासनाधिकार रानी के द्वाथ में है 
जिस्रकी माता रीजेंट के रूप में काये करती है। इंस्ट-इंडोज 
के द्वीप-पुंज में बहुत से द्वीप नेदलैं ड के उपनिवेश हें जिनमें से 


९ ३ ) 


सुमात्रा, जावा, बाली, लंबक, बोर्नियो, सेलोबील आदि 
प्रसिद्ध हैं। वेस्ट-इंडोज में भी सुरीनम तथा छः श्मोर छोटे 
छोटे द्वीप इसके उपनिवेश हैं । 


यहाँ राजसत्तात्मक राज्य हे; पर राजा के अ्रधिकार बहुत 
ही संकुचित हैं। शासन श्रादि के संबंध के कुल शअ्रधिकार 
नेपाल प्रधान मंत्री को ही हें । 


यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। शासनाधिकार सभा- 
पति के हाथ में है जे। चार वर्ष के लिये चुना जाता है और 
जिसका चुनाव देबारा नहीं हे। सकता | 
प्रति १० . ००० निवासियों की ओर से 
एक प्रतिनिधि के हिसाब से, प्रतिनिधि सभा में ४७६ सदस्य हैं 
जिनका सम्मेलन प्रति चाथे वर्ष होता है । 


पहले यहाँ राजसत्तात्मक राज्य था, पर अक्तूबर सन्‌ 
१८१० से प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य हो गया है। सब १€२५ 
में यहाँ एक राष्ट्रीय परिषद्‌ थी जिसमें 
प्रजा के द्वारा, तीन वर्ष फे लिये चुने 
हुए १६१ सदरय रहते थे । इसके अतिरिक्त म्युनिसिपत् 
कौंसिलों के चुने हुए ७० सदस्यों की एक श्र सभा थी। दोनों 
सभाएँ मिलकर चार वष फे लिये एक सभापति चुनती थीं । 
सभापति की अवस्था ३५ वर्ष से कम न होनी चाहिए थी। 
वही मंत्रियों का नियुक्त करता था; परंतु वे मंत्री पालिमेंट 


पनामसा 
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के सम्मुख उत्तरदायी होते थे । किंतु सन्‌ १€२६ में यहाँ 
की सरकार सेना द्वारा उखाड़ डाली गई श्रार € जुक्लाई को 
एक नवीन सरकार स्थापित हो गई | पश्राजकल यहाँ कोई 
पालिमेंट या राज्य परिषद्‌ नहीं है और वह सरकार बिना 
किसी रोक-टोक के शभ्रपना शासन कर रही है । परंतु शीघ्र 
ही नए सिरे से नवीन राज-परिषद्‌ का सम्मेज्ञन होगा। 
प्राजकल्ल जनरले गटोनियो यहाँ का सभापति है। इसने 
दिसंबर १७२६ में सभापति का आसन ग्रहण किया था ! 
इसकी अवधि ४ वष की है । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने का 
ग्रधिकार सिनेट और प्रतिनिधि सभा को है जिसके सदस्यों 
का चुनाव स्वेसाधारण की सम्मति से 
होता है। सिनेटर ३४ ओर प्रतिनिधि 
११० द्वोते हैं। सिनेटर या डिप्टी या ते श्रच्छी निश्चित 
भ्रायवाले होने चाहिए या विद्वान | प्रति दूसरे वर्ष एक 
तृतीयांश सदस्य बदले जाते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन 
प्रति वर्ष तीन मास तक होता है। बीच में भी श्रावश्यकता 
पड़ने पर उसका अ्रधिवेशन हा। सकता है; पर ऐसा अधिवेशन 
४५ दिनों से अधिक तक नहीं हो सकता । ४ वधे के लिये 
चुना हुआ एक वेतनभागी सभापति होता है जो देबारा भी 
चुना जा सकता है। दे डपसभापति भी होते हैं, जिन्हें कुछ 
वेतन नहों मिलता । छ: मंत्रियां के एक मंत्रिमंडल की सहा- 


' पेरू 


( २४१ » 


यता से सभापति शासन क्ाये करता है | सभापति की आज्ञाओं 
ग्रादि पर मंत्रियों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं | 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने के 
लिये पाल्लिमेंट में प्रति १२,००० निवासियों की ओर से एक 
सिनेटर प्मोर प्रति ६००० निवासियों की 
प्रेर से एक डिप्टी चुना जाता है | जिन 
प्रांतां की आबादी कुछ कम होती है, उनमें इस हिसाब में कुछ 
रिग्रायत की जाती है। सिनेट में २० सभ्य होते हैं। इसकी 
अवधि ६ वर्ष की है। ३ सभ्य प्रति दे! वर्ष बाद बदले जाते 
हैं। प्रतिनिधि सभा (चेंबर श्राफ डेपुटीज) में ४० सभ्य हें । 
इसकी श्वधि चार वर्ष की है। आधे सभ्य प्रति २ वर्ष बाद 
बदले जाते हैं। चार वर्ष के लिये चुने हुए एक सभापति के 
हाथ में शासन का अधिकार होता है जो पाँच मंत्रियों के एक 
मंत्रि-मंडज्ञ की सहायता से शाखन करता है | 

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है। राजा की सहायता के 
लिये एक पाहल्ििमेंट या जातीय सभा है जिसमें प्रति २०,००० 
निवासियों की ओर से एक प्रतिनिधि 
चुना जाता है। इस समय इसमें २७३ 
सदस्य हैं। तीस वर्ष से अधिक अवस्था के पढ़े लिखे लोग 
प्रतिनिधि हो सकते हैं। पालिमेंट का समय चार वर्ष तक 
है। यदि राजा चाहे ते बीच में ही पाह्लिमेंट तेड़ सकता 
है; पर इस दशा में उसे दे मास के अंदर ही नई जातीय 

शा०५--१ ६ हु 


पैराग्वे 


बलगेरिया 
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सभा का संघटन करना होता है। इस्र सभा में जो कानून 
पास द्वोते हैं, उनके जारी होने के लिये राजा की स्वोकृति की 
झ्रावश्यकता होती है। मंत्रियों को भी राजा ही नियुक्त 
करता है। यदि कोई प्रदेश लेने या छोड़ने, संघटन में परि- 
वतन करने, सिंहासन खाली होने पर नए राजा के सिंहासना- 
रूढ़ होने या रीजेंट नियुक्त करने की आवश्यकता हा तो एक 
विशेष जातीय सभा का संघटन द्वोता है, जिसमें साधारण 
सभा से दूने सदस्य होत हैं । 

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है; पर तो भी शाखन के काम 
में प्रजा का बहुत कुछ द्वाथ है । कानून बनाने का अधिकार 
राजा, सिनेट तथा प्रतिनिधि सभा को है । 
राजा की कोई श्राज्ञा उस समय तक 
मान्य नहीं होती, जब तक उससे सहमत होकर उस पर कोई 
मंत्री हस्ताक्षर न कर दे । उम्र दशा में उसका उत्तरदाता वही 
मंत्री हो जाता है। राजा श्रपने इच्छानुसार सिनेट और प्रति- 
निधि सभा का संघटन कर सकता है अ्रथवा उन्हें तेड़ सकता 
है | यदि कोई पुरुष उत्तराधिकारी न हो ते दोनों खभाओं की 
स्वीकृति से राजा किसी का अपना उत्तराधिकारी चुन सकता 
है। यदि उत्तराधिकारी अट्वारह वर्ष से कम अवस्था का द्वो 
ते दाने सभाएँ मिल्लकर रीजेंट नियुक्त करती हैं | प्रतिनिधि 
सभा में जितने सदस्य होते हैं, उसके आधे खदस्य सिनेट में 
प्रजा द्वारा चने जाते हैं और बाकी प्रांतीय केंसिलों द्वारा 


बेल्जियम 
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नियुक्त होते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव प्रजा ही करती है । 
प्रति 2०,००० निवासियों का एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं 
हो सकता सिनेटर श्र प्रतिनिधि चार वर्ष फे लिये चुने 
जाते हैं। सिनेट में श्राजकल १५३ सभ्य हैं और प्रतिनिधि 
सभा में १८७। जो सभा तोड़ी जाय, उसका पुन्घटन ४० 
दिनों के अंदर और शभ्रधिवेशन दे! महीने के अंदर होना 
चाहिए। दस विभागों के दस मंत्रियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे 
मंत्री भी हैं जिनका विशेष श्रवसरों पर आ्राह्मन होता है । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। सभापति का चुनाव 
जनसाधारण द्वारा चार वर्ष के लिये होता है श्रौर एक बार 
चुना हुआ सभापति दोबारा नहीं चुना 
जासकता। इसके श्रतिरिक्त कानून आदि 
चनाने के लिये जन-साधारण द्वारा चुने हुए २८ सिनेटर श्रोर 
७२ प्रतिनिधि हैं। प्रत्येक पढ़े लिखे मनुष्य को चुनाव में 
सम्मति देने का अधिकार है। सिनेटरों का एक तृतीयांश 
और डिप्टियों का अद्धांश प्रति दे वर्ष के उपरांत बदत्ला जाता 
है| दानेां सभाओं का सम्मिलित श्रधिवेशन ६० से €० दिनों 
तक प्रति वर्ष होता है। आवश्यकता पड़ने पर बीच में भी 
अधिवेशन हो सकता है। एक सभापति, दो उप-सभापति 
और छू: मंत्री मिलकर शासन-काय्ये करते हैं । 

ब्रेजिल छोटी छोटी इक्कोस रियासतों का समूद्द हे । प्रत्येक 
रियासत खवतंत्र है श्र श्पना प्रबंध आप करती है। समस्त 


बोली विया 


( २४४ ) 


राष्ट्रसंघटन के लिये राष्ट्रपति की स्वोकृति से जातीय परिषद कानून 
बनाती है | प्रति वर्ष ३ मई को इसका अधिवेशन आरंभ होता 
है और चार मास तक होता रहता है | परि- 
पद में ६३ सिनेटर और २१२ डिप्टी होते हैं । 
सिनेटर €,६ अथवा ३ वर्ष के लिये और डिप्टी तीन वर्ष के लिये 
सर्वेसाधारण द्वारा चुने जाते है। भिखमंगों श्रौर सिपाहियों 
आदि का छोड़कर २१ वर्ष से अधिक भ्रवस्था का पढ़ा लिखा 
प्रत्येक सनुष्य चुनाव में सम्मति दे सकता है। जल्ल तथा स्थल- 
सेना पर राष्ट्रपति का पूरा अश्रधिकार होता है श्रौर वही मंत्रियों 
को नियुक्त करता श्रथवा इटाता हे । बहुत से अंशों में युद्ध 
तथा संधि करने का अ्रधिकार भी उसी का होता है । 

यहाँ प्रतिनिधिस्तत्तात्मक राज्य है । संघटन प्राय: प्रन्य 
प्रतिनिधिस त्तात्मक राज्यों की तरह ही है। सभापति की 
अवधि चार वर्ष की है। पालिमेंट 
में दो सभाएँ हें--अंतरंग सभा 'प्रौर 
प्रतनिधि सभा । अंतरंग सभा में ५८ सभ्य हैं श्रोर इनकी 
अ्रवधि चार वर्ष की होती है। आधे सदस्य प्रति दूसरे वर्ष चुने 
जाते हैं । प्रतिनिधि सभा में २७१ सभ्य हैं। यह सभा प्रति 
दे। वष बाद नई संघटित होती हे । 

यूनान में पहले राजसत्तात्मक राज्य था, किंतु भ्रव यहाँ भी 
प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। प्रजा द्वारा चुना हुआ एक 
सभापति है। सभापति की सद्दायता के छिये एक राष्ट्रीय 


ब्रजिल 


मेक्सिका 


( २४५ ) 


सभा भी है जिसके २८७ सभ्य हैं। इसकी अवधि तीन 
वर्ष की होती है । एक मंत्रि-सभा भी 
है जिसका मुख्य प्राइम मिनिस्टर है । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। ६ वर्ष के लिये चुने 
हुए १८ सिनेटरों और ३ वर्ष के लिये चुने हुए १२३ डिप्टियों 
की कांग्रेस है जे। चार बर्ष के लिये सभा- 
पति या राष्ट्रपति चुनती है। राष्ट्रपति के 
पद के लिये एक मनुष्य का चुनाव दोबारा नहीं हो सकता । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। ६ वर्ष के लिये चुने 
हुए १० सिनेटरां तथा चार वर्ष के लिये चुने हुए २२ प्रति- 
निधियों की एक कांग्रेस है। चुनाव 
में सम्मति देने का अधिकार केवल 
हब्शियों को ही है। सभापति की खहायता के लिये सात 
मंत्रियों का एक मंत्रि-मंडल भी है। सभापति श्रौर उपस भा- 
पति का चुनाव चार वष के लिये होता है । श्राजकल जे। सभा- 
पति है, वह १ जनवरी १5२८ को तीसरी बार चुना गया है | 

यहाँ प्रतिनिधिसत्ताध्मक राज्य है। इसके अंतगत बीस 
छोटी छेटी खतंत्र रियासतें हें। ३ बषे के लिये चुने हुए, 
तीस वर्ष से भ्रधिक श्रवस्थावाले ४० 
सिनेटरों श्रार ३ वर्ष के लिये चुने हुए 
६८ डिप्टियों की एक कांग्रेस है। सभाप॑ति का चुनाव ७ 
वष के लिये द्वोता है । 


यूनान 


युरुग्व 


लाईबेरिया 


बेनेज्वेला 


( २४६ ) 


यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। खभापति का चुनाव 
प्रजा द्वारा द्वाता है । सभापति की अवधि चार वर्ष है और 
एक बार का चुना हुआ सभापति 
देबारा नहीं चुना जा सकता । जातीय 
सभा के ४२ प्रतिनिधियों का चुनाव प्रति वे प्रजा द्वारा 
होता है। इस्र सभा का प्रधिवेशन प्रति वष फरवरी से मई 
तक द्वोता है। प्रत्येक अधिवेशन के लिये यह सभा अपना 
सभापति और उप-सभापति आप हो चुनती है। 

यहां राजसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का राजा एलफोंसेा 
है जो जनमते ह्वी राजगद्दो पर बेठा। यहाँ एक मंत्रिसभा 
भी है जिसके ऊपर एक प्रधान मंत्री हे । 
पहले यहाँ दे सभाओं की एक जातीय 
सभा थी | परंतु यह सन्‌ १€२३ में १५ सितंबर को राजाज्ञा 
से तोड़ डाली गई है। अब इसकी जगह एक पालिमेंट है 
जो सन्‌ १6२७ क॑ १० अक्टूबर को स्थापित हुईं थी। इस 
पालिमेंट के सदस्य राजा द्वारा नामजद होते हैं ओर इसका 
काम फेवल सलाह देना ओर शासन करना ही दोोता है । 
यहाँ एक काउंसिल आफ स्टेट भी है जिसमें भिन्न भिन्न 
राजनीतिक दल्लों के नेता, राजनीतिज्ञ, गिरजाधघर, उद्योग- 
धंधे, मजदूर, किसान तथा जल और स्थल्ल सेना के प्रतिनिधि 
नामजद होते हैं। इस काउंसिल का काये मंत्रिसभा के! 
सलाह देना है । 


सालवेडर 


स्पेन 


( २४७ ) 


यह एक शुद्ध राजसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का राजा 
प्रजाधिषक सन्‌ १<२६ में गद्दी पर बैठा था। गदो 
पर बैठते ही इसने एक मुख्य सभा 
( 50६97/९॥7९ (१००४०) ) स्थापित की 
जिसमें राजवंश के ५ पुरुष हैं। यह पंचायत राजा को गुप्त 
मामलों में श्रैर ऐसे मामलों में जे केवल राजा श्रौर राजवंश 
से संबंध रखते हैं, सलाह देती है । पहले यहाँ एक गुप्त 
सभा ( !?४ए४ए 0०पपा०ं] ) थी जो सन्‌ १€२७ में तोड़ डाली 
गई और उसकी जगह एक नवीन गुप्तसभा बनाई गई है। इसका 
ध्येय यही है कि राजा को जनता के लब्धप्रतिष्ठ लोगों की 
राय भी मालूम होती रहे । इसके सभ्य राजा द्वारा नियुक्त 
किए जाते हैं श्रेर वे उसके राजकाल तक ओ्रोर उससे ६ मास 
बाद तक उसके सभ्य रहेंगे। इस गुप्त सभा की एक ४० 
सभ्यों की उपसभा है जिसके समत्त राजा काई राजकीय 
विषय रख देता है ओर उन्हें उस पर ध्यपनी राय देनी हे।ती है । 
यहाँ एक मंत्रिसभा है और प्रत्येक राजकीय विभाग के मुखिया 
इसके सभ्य होते हैं। सखय॑ राजा ही महामंत्रो भी हे । 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है। शासन-प्रबंध में राजा को 
सद्दायता देने के लिये, राज्य द्वारा नियुक्त किए हुए मंत्रियों 
का एक मंत्रिमंडल और कानून बनाने के 
लिये एक व्यवस्थापिका सभा है । प्रत्येक 
कानून के प्रचलित होने के लिये राजा की स्वीकृति आवश्यक 


स्याम 


स्वीडन 


( रष्ट८ ) 


होती है। व्यवस्थापिका सभा या पालिमेंट के अंतर्गत दे। 
सभाएँ हैं। पहली सभा में १५० सदस्य द्वोते हैं जो प्रांतीय 
शौर म्युनिसिपल सभाओं द्वारा निवांचित होते हैं। इसके 
सदस्य वे ही लोग हो। सकते हैं जिनकी अवस्था ३५ वर्ष से 
अ्रधिक हो श्रेर जिनकी अच्छी जमींदारी या श्राय हो । दूसरी 
सभा में २३० सदस्य होते हैं जिनका चुनाव स्ेसाधारण 
द्वारा होता है। २४ वर्ष से श्रधिक शभ्रवस्था के प्रत्येक मनुष्य 
को चुनाव में सम्मति देने का अधिकार है । देनें सभाओं 
का सम्मित्तित अधिवेशन द्वोता है ओर उसमें अधिक संख्या 
दूसरी सभावाल्लों की होती है; श्रतः बहुमत भी प्राय: उसी के 
पक्ष में होता हैे। राजा प्रत्येक अधिवेशन का सभापति 
नियुक्त करता हे । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का सभापति 
प्रति चार वर्ष के लिये चुना जाता है। यहाँ एक मंत्रिसभा 
है, परंतु उसमें प्रधान मंत्री कोई नहीं है । 
इस मंत्रिसभा में बहुधा सभापति ही 
अ्रध्यक्ष का श्रासन ग्रहण करता है, परंतु उसकी अनुपस्थिति 
में अतरीय विभाग का मत्रो उसका आसन ग्रहण करता है । 
यहाँ एक पार्तिमेंट भी है जिसमें २१ सभ्य हैं । ये सब 
सभापति द्वारा नामजद किए जाते हैं । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। सभापति का चुनाव 
चार वर्ष के लिये २१ वर्ष की श्रवस्थावाले प्रत्येक इंडियन 


हेटी 


( २४% ) 


पुरुष अथवा १८ वर्ष की अवस्थावाले शिक्षित और विवाहित 
पुरुष की सम्मति से होता है। एक.-बार चुना हुआ सभापति 
फिर से चुना जा सकता है। कांग्रेस 
फे ४६ डिप्टियों कां चुनाव भी चार वर्ष 
के लिये प्रजा ही करती है । आधे सभ्य प्रति दूसरे वर्ष 
बदले जाते हैं। प्रति १०,००० निवासियों की ओर से एक 
प्रतिनिधि होता है | कांग्रेस का अ्रधिवेशन प्रति वर्ष ? जनवरी 
को आरंभ द्ोता है और ६० दिनें तक होता रहता है | 


होंडूरास 


ग्यारहवाँ परिच्लेद 


उपनिवेश, रक्षित राज्य, अधोन राज्य 

मार झादेशित राज्य 
डपनिवेश उस देश को कहते हैं जिसमें एक देश या राज्य 
के लोग झाकर सदा के लिये बस जाते भ्रौर वहीं खेती बारी 
या व्यापार आदि करके अपना निवांहद 
करते हैं | बे लोग किसी विदेशी शक्ति के 
ध्रधीन नहीं होते, केवल अपनी मातृभूमि से ही थोड़ा बहुत 
संबंध रखते हैं । प्राचोन काक्ष में फिनीशिया, यूनान, भारत 
प्रौर रोम श्रादि देशों के निवासी व्यापार करने फे लिये विदेश 
जाया करते थे श्रार उनमें से कुछ लोग किसी देश में सदा के 
लिये बस भी जाते थे। वहाँ उन्हें बहुत कुछ आधथिक लाभ 
होता था जिसका बहुत कुछ अश डनकी मातृभूमि को भी मिल्ला 
करता था। दूसरे देशों में बसकर लोग वहाँ अपनी मातृभाषा 
ओर धम्मे आदि का प्रचार भी करते थे | भ्रागे चलकर स्पेन, 
पुत्तेगाल, फ्रांस और इईँगलेंड अआ्रादि देशों के निवासी भी 
विदेश में आ्राकर बसने, वहाँ उपनिवेश बनाने श्रेर फलत: 

अपने देश का उन्नत श्यार संपन्न करने लगे । 
अन्य जातियों की श्रपेतज्षा इधर कई स्रो वर्षों में अँगरेज 
जाति बहुत भ्रागे बढ़ गई है । इस समय समस्त भूमंडल के 


उपनिवेश 


( २४१ ) 


स्थल-भाग का छठा पभ्रेश प्राय: इसी प्रकार उपनिवेश रूप में 
बसा हुआ है। ये अँगरेजी उपनिबेश तीन प्रकार के हैं-- 
( १) राजकीय उपनिवेश ( (7०ए७7॥! (0]0968 ) जिनमें 
सारा राजकीय प्रबंध हँगलैंड की सरकार के अधीन ही होता 
है। ( २) नियमित शासनात्मक उपनिवेश जिनके राजकम्मे- 
चारी ते इईँगलैंड की सरकार के अधीन होते हैं, पर जो अपने 
लिये कानून आदि खय्य॑ बनाते हैं। हाँ, त्रिटिश सरकार को 
यह श्रधिकार अवश्य होता है कि वह उन कानूनों को रद्द कर दे 
भ्रथवा प्रचलित होने से रोक दे | श्रौर ( ३ ) स्वराज्यात्मक 
उपनिवेश जो झ्रपना शासन श्राप करते हैं। ऐसे उप- 
निवेशों का केबक्ष गवनेर ही त्रिटिश सरकार के मातहत होता 
है। ब्रिटिश सरकार को वहाँ क॑ पास किए हुए कानूनों को 
रद करने अथवा प्रचलित होने से रोकने का अधिकार होता 
है। कितु श्रांतरिक विषयों में यह अधिकार बिरले ही 
माकीं पर काम में त्ञाया जाता है। ऐसे उपनिवेशों में गवनेर 
अपने राजकीय नियमें के अनुसार स्वयं कांसिलर आदि नियुक्त 
करता है श्रोर उन्हीं की सम्मति तथा सहायता से राजकाय्ये 
का संचाल्नन तथा कम्म॑चारियें की नियुक्ति होती है। प्राय: 
इसी प्रकार फे उपनिवेश श्रन्य राज्यों के भी हैं । 

झाजकल लोएगें की प्रवृत्ति स्व॒राज्यात्मक या प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक शासन की श्रार बराबर बढ़ती जाती है, इसलिये 
लपनिवेशें! में भी कुछ लोग पूर्णो प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य 
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चाहते हैं; माठभूमि का किसी प्रकार का दबाव या अधिकार 
मानने के लिये वे तैयार तहों हैं। दबाव या भ्रधिकार मानने 
में वे अपनी प्रनेक हानियाँ भी दिखलाते हैं। उदाहरणाथे, 
यदि उनकी साम्राज्य सरकार कोई युद्ध ठान ले तो उन्हें भी 
व्यथे उसमें सम्मिलित होना पड़ता है। पर इसके विपरीत 
कुछ लोगों का मत है कि अपने देश की साम्राज्य सरकार से 
उपनिवेशों का यथासाध्य घनिष्ठ संबंध रहना चाहिए; क्योंकि 
इससे साम्राज्य के भिन्न भिन्न अंगें की पुष्टि और उन्नति द्वोती 
है। पर स्वाथेत्याग करके इस प्रकार परापकार करने की 
इच्छा करनेवाल्ले देवता संख्या में अपेक्षाकृत थोड़ ही हैं । 
प्रायः: बड़े बड़े साम्राज्यों को अपने अधीनस्थ देशों या 
राज्यों के पड़ोसी छोटे मोटे देशों और राज्यों पर, अनेक 
राजनीतिक कारणों से, कुछ न कुछ अधि- 
कार रखना पड़ता द्वे। ऐसे राज्य या 
ते केबल अपने रक्षक-राज्य के द्वारा अथवा उसकी आज्ञा से 
ही किसी विदेशी राज्य के साथ कोई राजनीतिक संबंध स्थापित 
कर सकते हैं। रक्षित राज्य की सब प्रकार से रक्षा करना 
ही रक्षक-राज्य का कत्तंव्य है। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा 
जाय ते किसी राज्य को अपना रक्षित राज्य बनाना उसे 
अपनी भ्रधीनता में लेना ही है। पर किसी बलशाली राज्य 
का अपने से किसी दुबेल राज्य के साथ राजनीतिक संबंध 
स्थापित करना भी इसी रक्षण के श्रंतर्गत झा जाता है| 


रक्षित राज्य 
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रक्षक-राज्य बिना लड़ाई कगड़ा किए ही श्रपने रक्षित राज्य 
में मनमाना परिवतेन कर सकता है। संधि, बल्ल-प्रयोग 
ओऔ्रौर बल-पूवेक देश पर श्रधिकार करके राज्य रक्षित बनाए 
जाते हैं। भारत सरकार का देशी रियासतें के साथ बहुत 
कुछ इसी प्रकार का संबंध हे । 

रक्ित राज्य प्राय: दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे 
जिनमें पहले से किसी प्रकार का राज्य स्थापित होता है और 
जे! शक्ति या बल-प्रयोग आदि के द्वारा रक्षण में लाए 
जाते हैं; और दूसरे वे जिनमें काई विदेशी सभ्य राज्य आकर 
पहले अपना अधिकार कर लेता है और तब उन्हें कुछ श्रांत- 
रिक खतंत्रता देकर अपनी रक्षा में रखता है । 

जो देश या राज्य अपने ऊपर किसी दूसरे देश या राज्य 
का कुछ भी अधिकार या दबाव सखोकार कर लेता है, स्थुल्नत: 
वही मानों श्रधीन राज्य हो जाता है; 
ध्रौर इस दृष्टि से उडपनिवेश तथा रक्षित 
राज्य भी, जिनका वणोन ऊपर हो चुका है, इसी कोटि में अआा 
जाते हैं। पर सूक्ष्मतः श्रैर व्यावहारिक दृष्टि से श्रधीन 
राज्य वही माना जाता है जो सब प्रकार से किसी दूसरे बड़े 
राज्य क॑ अधिकार में रहता है। श्रधिकारी राज्य श्रपने 
नियुक्त किए हुए शासकों अ्रादि के द्वारा अधीन राज्य में सारा 
राज्य-प्रबंध करता है, उसके लिये नियम शऔ्लौर कानून बनाता 
है, कर उगाइता है, न्यायाज्ञय स्थापित करता है, दूखरी 


ग्रधीन राज्य 
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शक्तियों से उसकी रक्षा करता है और इसी प्रकार के दूखर 
श्रावश्यक कत्तेव्यों का पालन करता है। श्रधीन राज्य को 
किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करना केवल अधिकारी राज्य क॑ 
हाथ में होता है। भारत की गणना इँगर्लेड के अधीन राज्यों 
में होती है; श्रार इसी से अधीन राज्यों की स्थिति का अच्छा 
परिचय मिल जाता है। कभी कभी अधिकारों राज्य अपने 
अधीन राज्यों फो बहुत कुछ अधिकार ओर खतंत्रता भी दे देते 
हैं; और कहीं कहीं अ्रधीन राज्य के प्रधान अधिकारी का यह भी 
अधिकार होता है कि साम्राज्य के जटिल प्रश्नों की मीमांसा में 
सम्मति श्रार सहायता दे । फ्रांस के दो एक अधीन राज्यों के 
प्रधान अधिकारियों और प्रतिनिधियों को फ्रांस की व्यवस्थापिका 
सभाओं तक में आकर बैठने ओर बेालने का श्रधिकार हे | 
आद्वेशित राज्य नए ही ढंग के राज्य हैं। इनका निर्माण 
सन १८१४ के युरोपियन महासमर फे बाद हुआ है। ये 
राष्ट्र संघ ( ,6७३20० ० 7१७॥४0758 ) 
द्वारा विजेता राज्यों को सौंप गए हैं; 
और उन्हें श्रादेश है कि वे यहाँ के मूल-निवासियों की मान- 
सिक, नेतिक तथा झआ्राथिक उन्नति का प्रबंध करें | इसके लिये 
उन्हें राष्ट्र संध के प्रति उत्तरदायी द्ोना पड़ता है। प्रत्येक 
आदेशित राज्य की शास्रन संबंधी रिपोर्ट प्रति वर्ष राष्ट्र संघ 
की परिषद्‌ में उपस्थित की जाती है श्रार उसकी जाँच एक 
आदेश कमीशन द्वारा होती है। इस तरह जमेनी के कई 


आदेशित राज्य 
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उपनिवेश ब्रिटिश सरकार और इसके अंतर्गत स्वतंत्र उपनिवेशों 
के तथा फ्रेंच-स रकार के श्रधोन आ गए हैं । 
( ९) ब्रिटिश साम्राज्य 
( के ) उपनिवेश 

प्रेट ब्रिटेन और आयलैंड, चेनेल् श्राइलैंड्स, आइल श्राफ 
मैन तथा भारतवर्ष को छोड़कर ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत 
प्रत्येक देश उपनिवेश ही माना जाता है। आयलें'ड यद्यपि 
उपनिवेश नहीं कहा जा सकता, तथापि इसकी शासन-प्रणाली 
साम्राज्यांतगंत अन्य स्वतंत्र उपनिवेशों की शासन-प्रयात्ञी से 
बहुत कुछ मिलती जुलती है; इस कारण हम उसका वशोन रतंत्र 
उपनिवेशों के वन के साथ ही करेंगे । उपनिवेशों में कुछ 
ऐसे भी हे जो रक्षित राज्य ( ]2/.04९060786९5 ) कहलाते हे | 
अत: इस स्थान पर उनका भी एक साथ ही वर्णन किया जाता 
है। सुभीते के लिये सब उपनिवेशों को चार श्रेणियों में 
विभक्त कर दिया गया है। पहली श्रेणी उन उपनिवेशों की 
है जिनमें फेवल गवनेर ही शासन करता ओर वही कानून 
बनाता है। इन उपनिवेशों में कोई व्यवस्थापिका सभा नहों 
होती । ऐसे उपनिवेश ये हें--जिन्नाल्टर , सेंटहेललना, ऊरशांटी 
गाल्डकोस्ट का उत्तरी भाग, नाइजीरिया, वसूटोलड, बेचुश्राना- 
लैंड, स्वाजीलैंड श्रार अदनऋ । 


# अदन का सैनिक और राजनीतिक प्रबंध ब्रिटिश सरकार करती 
है। नागरिक विषयें की देख भाल भारत सरकार द्वारा द्ोती है । 
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दूसरी श्रेणी में के उपनित्रेश वे हैं जिनमें एक शाखक या 
गवनेर रहता है, जे एक व्यवस्थापिका सभा की सहायता से 
कानून बनाता श्रार एक काय्येकारिणी खभा की सहायता से 
शासन करता है। इन दोनों सभाश्रों या कीोंसिलें के मेंबरे। 
की नियुक्ति या ते सम्राट के द्वारा होती है औ्रर या सम्राट क॑ 
प्रतिनिधि शासक या गवनेर के द्वारा। इस श्रेणी क॑ अंतगत त्रिटिश 
होंडूरास, ट्रिनिडाड, विंडबडे द्रोपसमुदाय, पश्चिमी भ्रफ्रिका का 
उपनिवेश, न्यासालेंड, हांकांग, स्ट्रेट सेटलमेंट ग्रैर सेच ज्ीज है । 

तीसरी श्रेणी में वे उपनिवेश हैं जिनमें व्यवस्थापिका सभा 
के सब या कुछ सदस्य प्रजा द्वारा चुने जाते हैं श्रोर काय्ये- 
कारिणी सभा के सदस्य सम्राट अ्रथवा उसके प्रतिनिधि 
शासक ( गवनेर ) के द्वारा नियुक्त होते हैं । इस »णी में जमैका, 
लंका ( सिलान ), मारीशस, फीजी, केनिया, ब्रिटिश ग्वाइना, 
लीवडे द्वीप, स्राइप्रस, यूगेंडा, दक्षिणी रोडेशिया, उत्तरी 
रोडेशिया, गेंबिया, सीरालियोन, फॉकलैंड, दक्षिणी जाजिया, 
पेपुआ, बहामाज, बरबडास, बरमुडास और मालटा है । 

उपयुक्त तीन श्रेणी के उपनिवेश ब्रिटिश सरकार के उप- 
निवेश विभाग के अधीन हैं। इनके गवनेर डपनिवेश मंत्री 
( 8९०/४४७7'ए ०,860906 07' ॥6 0000768 ) की सलाह से 
सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । 

चौथी श्रेणी में बे उपनिवेश हैं जो स्वतंत्र उपनिवेश 
( ॥00एांग्रां008 ) कहलाते हैं। इनका शासन प्रतिनिधि- 
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सत्तात्मक राज्यों की तरह होता है और सरकार प्रतिनिधि- 
सभा के प्रति उत्तरदायी होती है । .किंतु कुछ बातें में, विशेष- 
तः बाह्य विषयों में, त्रिटिश सरकार का इन पर भ्रधिकार 
रहता है। इनका प्रधान शासक अथवा गवर्नर-जनरल सम्राट्‌ 
द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत निम्न- 
लिखित उपनिवेश हैं--आरास्ट्र लिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, न्यूफा- 
उंडलैंड और यूनियन आफ साउथ अफ्रिका | इनकी शासन- 
प्रणाली संक्षेप में नीचे दी जाती है | 
स्वतंत्र-उपनिवेशों की शासन-प्रणाली 

इसके अंतगत कई छोटी छोटी रियासते' हैं जो अपने 
लिये आप कानून बनाती हैं। सब रियाखतें ने मिल्तकर 
प्रधान गवनेमेंट का कुछ निश्चित और 
विशिष्ट अधिकार दे रखे हैं। यहाँ 
सम्राट द्वारा नियुक्त एक गवनेर-जनरल रहता है जो एक 
प्रबंधकारिणी सभा की सल्लाह से काम करता है। इस सभा 
के < मंत्री होते हैं जो अपने शासन-काये के लिये प्रतिनिधि 
सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक संघटित पालि मेंट 
जिसमें सिनेट और प्रतिनिधि मंडल सम्मिलित है । सिनेट में 
छः रियासतों में से प्रत्येक के छ छः सदस्य, इस प्रकार कुल 
३६ सदस्य होते हैं जे स्व-साधारण की सम्मति से छः वर्ष 
के लिये चुने जाते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव तीन वर्ष के 
लिये और आबादी फे हिसाब से होता है। लेकिन प्रत्येक 


आस्ट लिया 
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रियासत के कम से कम पाँच प्रतिनिधि होते हैं। कुल प्रति- 
निधियों की संख्या क्गभग ७५४ होती है। यहाँ के मूल 
निवासियों को छोड़कर शेष सब खस््री-पुरुषों का चुनाव में मत 
देने का अधिकार है। 

यहाँ का शासन-काय्ये १८ मंत्रियों की एक प्रीवी कांसिल 
की सहायता से एक गवनेर-जनरल करता है जो सम्नाट्‌ द्वारा 
नियुक्त और उसी का प्रतिनिधि होता है । 
कानून बनाने के लिये सिनेट श्रौर हाउस 
ग्राफ कामंस की सम्मिलित एक पालिमेंट है। सिनेट में 
<६ खदस्य हैं जे। कनाडा सरकार की सिफारिश पर सम्राट 
द्वारा नामजद किए जाते हैं। सिनेटर आजन्म सदस्य रहते 
हैं। सिनेटर की शअ्रवस्था तीख वर्ष की होनी चाहिए और 
उसके पास कुछ निश्चित जमींदारी होनी चाहिए। हाउस 
भ्राफ कामंस के सदस्यों का चुनाव प्रति चार वर्ष बाद होता 
है। प्रत्येक बालिग रुत्री पुरुष का मत देने का भ्रधिकार है | 
कुल सदस्यों की संख्या २३५ है । प्रीवी कांसिल अपने शासन- 
काये के लिये इसके प्रति उत्तरदायी होती है । 

यहाँ का शासन सम्राट द्वारा नियुक्त एक गवनेर-जनरल 
के हाथ में है । व्यवस्थापिका सभा तथा प्रतिनिधि मंडल की 
सम्मिलित एक सावेजनिक सभा या 
पातिमेंट भी है | व्यवस्थापिका सभा के 
४३ सदस्य हैं जिनमें तीन मेश्रारी ( न्यूजीलैंड के मूल्ल- 


कनाडा 


न्यूजीलेंड 
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निवासी ) सदस्य गवनेर-जनरल द्वारा नियुक्त होते हैं । इनमें 
से जा लोग १७ सितंबर १८८१ से पहले से नियुक्त हैं, वे ते 
उसके आजन्म सभासद रहेंगे; पर जिनकी नियुक्ति इसके बाद 
हुई हो, वे केवल सात वर्ष तक सदस्य रहते हैं। आवश्यकता 
पड़ने पर उनकी फिर से नियुक्ति हो सकती है। प्रति- 
निधि-मंडल में ८० सदस्य हैं जो सबेसाधारण द्वारा तीन 
चर्ष के लिये चुने जाते हैं। इनमें चार मेश्रारी सदस्य भी 
होते हैं। स्लियाँ भी सदस्य हो सकती हैं। गवनर-जनरल 
सम्राट_ द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह एक कार्येकारिणी 
सभा की सलाह से काम करता है। इस सभा के १२ मंत्रों 
होते हैं जे अपने शासन काये के लिये प्रतिनिधि सभा के 
ग्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रतिनिधि सभा को तोड़ देने का 
अ्रधिकार गवनेर-जनरल को है। पालिमेंट के पास किए हुए 
बिलों में सुधार करने के लिये वह उन्हें वापस भी भेज सकता 
है श्रार नए बिलों फे मसादे भी उपस्थित कर सकता है । 
यह खबसे पुराना शग्रैगरेजी उपनिवेश है। यहों का 
शासन < सदस्यों की काय्येकारिणी सभा की सहायता से 
सम्राट द्वारा नियुक्त एक गवनेर करता 
है । २४ सदस्यें की एक व्यवस्थापिका 
सभा भी है जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा ही होती है । 
सर्वेलाधारण द्वारा चुने हुए ३६ सदस्यों का एक प्रतिनिधि- 
मंडल भी है। प्रत्येक बालिग पुरुष को मत देने का अधि- 


न्यू फाउंडलटेड 
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कार हे, परंतु ह्मभी स्त्रियों को यहाँ यह अधिकार प्राप्त नहीं 
हुआ दे । कार्यकारिणी सभा प्रतिनिधि-मंढल के प्रति उत्तर- 
दायी रहती है। 

इसमें केप आफ गुडहेाप, नेटाल, ट्रॉसवाल और आ रेंज 
रीवर उपनिवेश सम्मिलित हैं। ३१ मई खन्‌ १७८१० को 
यह संघटन हुआ था। यहाँ सम्राट 
ढ्वारा नियुक्त एक गवनेर-जनरल शासन 
करता है। प्रपनी सहायता के लिये 
काययैकारिणी खभा के सदस्यों का चुनने का अधिकार उसी 
का है । राज्यों के भिन्न भिन्न विभागों का स्थापित करने का 
अ्रधिकार भी उसी को है, पर उनमें वह निश्चित संख्या से अधिक 
श्रफसरों को नियुक्त नहीं कर सकता । कानून बनाने के लिये 
पाल्िमेंट है जिसमें सिनेट श्रै।र प्रतिनिधि-मंडल है । सिनेट 
के चालीस सदस्यों में से श्राठ का गवनेर जनरल नियुक्त करता 
है और ३२ सब प्रांतों से चुने जाते हैं। युरोपियन शत्रिटिश 
प्रजा फ॑ व्यक्ति ही इसके सदस्य हो सकते हैं। सिनेट की 
सदस्यता क॑ उम्मेदवार की श्रवस्था कम से कम तीस वपे होनी 
चाहिए श्र उस्रके पास कम से कम ५०० पोंड की जायदाद 
भी हानी चाहिए। सीनेट की आयु दस वे की होती है । 

प्रतिनिधि-मंडल में १३४ सदस्य हैं। इस सभा की 
अवधि पाँच वर्ष है। यहां के प्रत्येक बालिग ख्त्री-पुरुष को 
इसके चुनाव में मत देने का अधिकार है । शासन काये में 


यूनियन आफ साउथ 
अफ्रिका 
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प्रबंधकारिणी सभा इसके प्रति उत्तरदायो रहती है। पालि - 
मेंट की बेठक प्रति व५ होना आवश्यक है | 
स्रायलड 

हम ऊपर कह आए हैं कि वास्तव में आयलें'ड ब्रिटिश 
साम्राज्य का उपनित्रेश नहीं कहा जा सकता | इसका कारण 
यह है कि यहाँ के निवासी ब्रिटेन को अपनी माठ्भूमि नहीं 
मानते । यहाँ के निवासियाँ की भाषा ओर।र धार्मिक मत भी 
ईंगलैंड-निवासियों से भिन्न हैं। इंगलैंड-निवासी प्रोटेस्टेंट मत 
के हैं ओर झआयलेड में बहुधा रोमन कंथेतत्तिक मत हो माना 
जाता है। कई सदियों से आयलेंड इईँगलैंड का एक भ्रधीन' 
राज्य रहा आया है, किंतु इस बीच में आयलेंड भी खतंत्रता के 
लिये सतत प्रयत्न करता रहा । जब जब इँगलैंड पर कोई श्रे।पत्ति 
झाती, आयलेंड अपनी खतंत्रता की प्राप्ति का मौका पाता 
और एक न एक बखेड़ा खड़ा कर देता। गत महायुद्ध में 
भी श्रायलैंड ने जर्मनी से मिलकर इईँगलेंड के विरुद्ध खड़े होने 
का प्रयज्न किया, किंतु ईंगलंड ने इसे दबा रखा। लड़ाई क॑ 
पहले यहाँ के प्रतिनिधि ब्रिटिश पालिमेंट में आ्राकर बैठते थे । 
लड़ाई का अंत द्वोने पर जब श्रायलैंड को अपने प्रतिनिधियों 
के भेजने का अवसर मिल्ला, तब वहाँ के निवासियों ने ऐसे प्रति- 
निधि चुने जिन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि वे ब्रिटिश पालि- 
मेंट में न जाकर आयलें ड में ही अ्रपनी पाक्तिमेंट करेंगे ! 
ऐसा ही हुआ। आयलेैंड में सतंत्र राज्य की घोषणा हो गई । 
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लड़ाई के पूर्व सन्‌ १८१२ में ब्रिटिश पालिमेंट ने 
आयलैंड के लिये एक होमरूल बिल ( स्वराज्य का मस्रविदा ) 
पास किया था और यह १८१४ सन से काये में लाया जाने 
का था । यह बिल उत्तरीय आ्रायलेड के छः: जिलों को ते 
मंजूर हे। गया, परंतु बाकी २६ जिलों का यह मान्य नहीं 
था। सन्‌ १€१४ में महाससर आरंभ हो जाने से वह द्ोम 
रूल भी लड़ाई फे अत तक फे लिये स्थगित कर दिया गया। 
जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, लड़ाई के अत में दक्षिणीय 
आयकलेंड के २६ जिलों ने अपनी खतंत्र पालिमेंट स्थापित 
कर ली और ब्रिटिश सरकार का द्वोम रुल ग्रदण नहीं किया । 
उत्तरीय छ: जिलों ने इसे स्वीकार कर लिया | 

दक्तिणीय आयलें ड के खतंत्र पालिमेंट स्थापित करने 
पर ब्रिटिश सरकार ने उसको दबाने के अ्रनेक प्रयन्लन किए । 
ननता ता भड़की द्वी हुई थी ! उसने अपनी खतंत्रता के लिये जी 
तेड़कर लड़ाई की । वहुत से लोग मारे गये, खून की नदियाँ 
बहीं। अंत को ब्रिटिश सरकार को मालूम हो गया कि 
भ्रायलें ड बिना खतंत्र हुए नहों रहेगा; श्रेर आयल ड का 
भी मालूम हे। गया कि इँगलेंड भी टक्कर खाने याग्य नहों 
है। फल यह हुआ कि दोनें की संधि की इच्छा हुई श्रौर 
सन्‌ १<२१ में ब्रिटिश पालिमेंट श्रौर आयरिश पालिमेंट के 
बराबर बराबर सदस्यों ने बेठकर संधि कर ली। आयरिश 
नेताओं को अ।यदे ड के लिये शासन-प्रणाली निर्माण करने 
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का अधिकार दिया गया । ब्रिटिश और आयरिश खरकारों ने 
उन नेताओं के मसविदों को संजूर किया श्रौर ६ दिसंबर 
सन्‌ १€२२ को इस प्रणाली द्वारा शास्नन प्रारंभ हुआ । 

अब हम संक्षेप में अआ्रायरेश शाॉसन-प्रणाली पर कुछ 
लिखे गे। उपयुक्त संज्षिप्त इतिहास को ध्यान में रखे बिना 
ग्रायरिश शासन-पद्धति का समझना असंभव होगा । 

यह कहा ही जा चुका है कि उत्तरीय आयलें ड अथवा 
अल्स्टर ने ब्रिटिश सरकार ट्वारा दिया हुआ खराज्य स्वोकार 
कर लिया था | श्रत: यद्दों की शासन-प्रणाज्ञी कनाडा इत्यादि 
उपनिवेशों की शाखन-प्रणाली फे ही सदृश है ! 

दक्षिणोय आयलें ड अथवा आयरिश खतंत्र-राष्ट्र ( [5॥ 
'॥फ०€ ७४४॥९ ) की शासन-प्रणालो भी यद्यपि अन्य उपनिवेशों 
के ही सदृश है, तथापि कई बातें में यह सर्वथा निरात्नो ही 
है। इसमें मंत्रियों का उत्तरदायित्व ओर सीनेट के सभ्यों 
के चुनाव की रीति विशेष उल्लेखनीय है । 

आयरिश पालिमेंट की दे। सभाएँ हें--राष्ट्र सभा (8०8/०) 
श्र प्रतिनिधि सभा (()॥७ग00- ०0 209५७॥०५) | राष्ट्र सभ! 
में श्राजकल ६० सभ्य हैं श्रौर प्रतिनिधि सभा में १४३ | प्रति- 
निधि खभा के लिये २१ वष से ऊपर उम्रवाले प्रत्येक नाग- 
रिक को, चाहे वह स्त्री हे या पुरुष, मत देने का अधिकार 
है। प्रति ३०,००० जनसंख्या पीछे कम से कम एक सदस्य 
अवश्य होना चाहिए | 
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यहाँ की राष्ट्र सभा निराली ही है । इसके सदस्य कंवल 
वे ही हो सकते हैं जिन्होंने अपनी देशभक्ति, ज्ञान श्रौर अन्य 
प्रकार की सेवा से देश का मान बढ़ाया हो । इन सभ्यां की 
ध्रवधि बारह वष की द्वोती है, किंतु एक-चोथाई सदस्य हर तीसरे 
साल बदले जाते हैं। इन सदस्यों का चुनाव भी विचित्र ढंग 
से ही होता है । प्रति तीसरे वर्ष प्रतनिधि सभा ३२ और 
राष्ट्र सभा १६ उम्मेदवारों के नाम तैयार करती है और ये नाम 
जनता के सामने रखे जाते हैं । इनमें से जनता १४ को 
चुन लेती है। ये १४ नए सभ्य होते हैं । 

पालिमेंट का अधिकार हे कि वह सन १€२१ की 
संधि की सीमा के भीतर चाहे जेसे नियम बना सकती है। 
अत: आयले ड की जनसंख्या के किसी खास अनुपात से श्रधिक 
सेना रखने का अधिकार नहीं है | लड़ाई के माकों पर शअ्रपने 
बचाव के लिये ब्रिटिश सरकार को अधिऋार है कि वह आय- 
ले ड के जो बंदरगाह चाहे, ले ले । प्रत्यक सदस्य को राजभक्ति 
की शपथ भी लेना आ्रावश्यक है। इनका छोड़कर भायलें ड 
से ही खास संबंध रखनेवाली समस्त बातों में पालिमेंट को 
पूरा भ्रधिकार है। परंतु पालिमेंट की दोनों सभाओं की 
ताकत बराबर नहीं है । प्रतिनिधि सभा के श्रधिकार प्रधान 
हैं। राष्ट्र सभा समभाने श्रार केवल्ल कुक काल तक प्रतिनिधि 
सभा के किसी मसविदे को राकने क॑ सिवा ओर कुछ नहीं 
कर सकती । धन संबंधी मसविदे ते राष्ट्रसभा पेश भी नहीं 
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कर सकती शोर प्रतिनिधि सभा द्वारा पेश किए जाने पर १४७ 
दिन से ज्यादा उसे राक भी नहों सकती । अन्य मसविदे वह 
पेश भी कर सकती है प्र २७० दिनों तक रोक भी सकती है | 
उपयुक्त व्यवस्थापिका सभाओं के अतिरिक्त एक काये- 
कारिणी सभा भी है, जिसमें १२ खदस्य होते हैं । इनमें से 
चार प्रतिनिधि सभा के सदस्य होते हैं। बाकी शअ्राठ में से 
तीन को प्रतिनिधि सभा पालिमेंट का सभ्य बना सकती है | 
बाकी सदस्य और मंत्री पालिमेंट के सभ्य नहीं होते ।. इस 
कार्यकारिणी सभा का एक सभापति और एक डउपसभापति 
होता है। सभापति प्रतिनिधि सभा की सिफारिश पर गवनेर- 
जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियुक्त होने पर सभापति 
अपने उन मंत्रियों का चुनता हे जिन्हें पालिमेंट में बेठने का 
ग्रधिकार है। बाकी मंत्रा प्रतिनिधि सभा की एक कमेटी द्वारा 
नियुक्त किए जाते हैं। कायेकारिणी सभा प्रतिनिधि सभा के 
प्रति उत्तरदायों होती है, परंतु श्रविश्वास के ग्रवसर पर सब 
मंत्रियों को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, केबल सभापति और 
उसके द्वारा नियुक्त मंत्रीगण ही इस्तीफा देने का बाध्य रहते हैं । 
जो भ्रन्य मंत्रो कार्यकारिणी सभा में बेठते हैं ओर उसमें 
अपना मत देते हैं, वे बगेर किसी खास बुराई के अपनी अवधि 
से पहले नहीं हटाए जा सकते । यह द्वध मंत्रो-उत्तरदायित्व 
आयें ड-सतंत्र-राष्टर का निराला ही है। कार्यकारिणी सभा 
सभापति को परामशे देती है श्राेर सभापति गवर्नर- 
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जनरल काोा। सालाना आयव्यय का मसविदा भी यही 
सभा तैयार करती है और वह प्रतिनिधि सभा के सामने 
विचारने का रखा जाता है। प्रत्येक मंत्रो के हाथ एक 
एक शासन विभाग रहता है भार वह उसके लिये अ्रकेला ही 
उत्तरदायो होता है । 

यहाँ की जनता को भी बिल पेश करने का अधिकार प्राप्त 
है और विशेष बातों में जन-सम्मति भी ली जाती है। 

राजा का प्रतिनिधि गवनेर-जनरल होता है। यह आय- 
रिश पालिमेंट की ही सिफारिश से ब्रिटिश सरकार द्वार 
नियुक्त किया जाता है । 

(ख ) रक्षित राज्य 

ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित रक्षित राज्य हैं- 

( १ ) मलाया, ( २ ) सारवाक, ( ३ ) बानियेा, ( ४ ) 
सूडान ओर ( ५ ) जंजीबार । 

ये अपने क्षेत्र में त्रटिश सरकार का छेड़कर श्रेर किसी 
का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करने देत । इनमें यह हस्तक्षेप 
भिन्न भिन्न मात्रा में हे। मलाया मे ब्रिटिश सरकार द्वारा 
नियक्त रेजिडेंट है जे वहाँ के सुलतान को शासन-काय्ये में 
सहायता देता है। सारवाक और बोनियो में ब्रिटिश सर- 
कार का आंतरिक विषयों में हस्तक्षप करने का अधिकार 
नहीं है। सूडान इंगलैंड श्रोर मिस्र दोनों की रक्षा में हे। 
गवनेर-जनरलज्ञ ब्रिटिश सरकार की स्वोकृति से नियुक्त द्वोता 
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है। जंजीबार का शासन सुलतान के नाम से त्रिटिश रेजीडेंट 
द्वारा होता है | 
( ग ) श्धोन राज्य 
भारतवष 

भारतवष इईँगलेंड का अधोन राज्य है। इँगलैंड का राजा 
भारतवष का सम्राट कहल्लाता है। यहाँ के शासन का सब 
प्रबंध करने के लिये ईँगलैंड में एक सेक्रेटरी आफ स्टेट रहता है 
जिसकी एक कोंसिल भी है । कॉसिल से स्वीकृत स्टेट सेक्रेटरी 
की प्रत्येक आज्ञा भारत सरकार के लिये मान्य होती है। 
भारत में जा कानून पास द्ोोता है, वह उसकी स्वीकृति के लिये 
भेजा जाता है। वह्द सम्राट्‌ का उसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत 
करने की सम्मति दे सकता है । भारत का सब व्यय आदि 
भी उसी के अधिकार में हे । उसकी कौंसिल्ल में ग्राठ से बारह 
तक सदस्य द्वोते हैं । उसे भारत के आय-व्यय का लेखा प्रति 
बष पालिंमेंट में उपस्थित करना पड़ता है । पारलिमेंट के सदस्य 
उससे भारत के संबंध में प्रभ भी कर सकते हैं । 

सम्राट्‌ की ओर से भारत में शासन करने फे लिये जो 
प्रधान अधिकारी नियुक्त किया जाता है, उसे गवनेर-जनरल 
और वाइस राय कहते हैं। इसकी भ्रवधि प्राय: पांच वर्ष की 
होती है। वह प्रधान मंत्री की सिफारिश से सम्राट द्वारा 
नियुक्त किया जाता है। उसकी एक का्येकारिणी सभा है 
जिसके सदस्य सेक्रेटरी श्रॉफ स्टेट की सिफारिश से सम्राट 
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द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। यह सभा भारत-सरकार भी 
कहलाती है। गवनेर-जनरल और कर्मांडर-इन-चीफ ( जंगी 
लाट ) के अतिरिक्त इसके छ: सभ्य होते हैं, जिनमें अब्र प्राय: 
आधे हिन्दुस्तानी होते हैं। इसका सभापति गवर्नर-जनरत्त ही 
होता है। उसे प्राय: सभा का निणेय मान्य होता है; परंतु 
भारतवर्ष की भाई के खयात्न से वह अपने मत के अनुसार 
इसके विरुद्ध भी काम कर सकता है। सुभीते के लिये गव- 
नेर-जनरल अपने राज्य ऊे भिन्न भिन्न विभागों का भार काये- 
कारिणी फे सदस्यों में बॉँट देता है। इस समय भारत सर- 
कार के निम्न लिखित श्राठ विभाग हैं-- 

१--पर राष्ट्र विभाग ( !९७-छांए7 ) | 

२--सेना विभाग ( -५0॥9 )। 

३--अ्रथे विभाग ( ५७708 )। 

४--स्वदेश विभाग ( [076 ) | 

५--रेल श्रौर वाणिज्य (छ&] 9898 क्षाते (०४770"0०) 

६--शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग ( ग्ि67९४४0॥, 
(68]6॥ ते 4,87058 ) | 

७--उद्योग धंधे श्रौर मजदूर विभाग ( [॥00४7०३ पे 
क्‍,80007 ) | 

प--ऊानून विभाग ( ,688]80778 ) | 

इनमें से पहला और दूसरा विभाग ते। क्रम से गवनैर- 
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जनरल और कमांडर-इन-चीफ कं भ्रधीन है; शेष छः प्रथकू 
प्रथक्‌ अन्य छ: सभयों के अधीन हैं । 

२० भ्रगस्त सन्‌ १८१७ की घाषणा में सेक्रेटरी-भ्रॉफ- 
स्टेट ने भारत के प्रति ब्रिटिश पालिमेंट की नीति का स्पष्टोकरण 
किया है ओर उसमें बताया है कि ब्रिटिश सरकार का यह उद्देश्य 
है कि भारत का धीरे धीरे उत्तरदायी शासन प्रदान किया जाय । 
इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सन्‌ १७१ में त्रिटिश पालि- 
मेंट ने भारत के लिये सुधार-कानून पास किया। इससे अन्य 
कई सुधारों के अ्रतिरिक्त भारत क॑ कंद्रोय शासन फे लिये सभा- 
द्रय-प्रथाली का व्यवस्थापक मंडल स्थापित किया गया | गवनेर- 
जनरल के अतिरिक्त इस मंडक्ञ के निम्नलिखित दो विभाग हैं-- 

( १ ) राज्य परिषद्‌ (00फफलं। ० 8॥00० )। यह प्रति: 
पाँच वष बाद संघटित की जाती है | 

( २ ) व्यवस्थापिका सभा(,०2४।४ ४४6 >५७४४०7॥0]9 )। 
इसका नया संघटन प्रति तीन वष बाद होता है । 

राज्य-परिषद्‌ क॑ कुल ६० सभ्य द्वाते हैं जिनमें ३३ निर्वा- 
चित श्रौर २७ नामजद होते हैं | व्यवस्थापिका सभा के सभ्यों 
की संख्या कम से कम १४० निश्चित की गई है, परंतु यह 
बढ़ाई भी जा सकती है। आजकल इस सभा में कुछ १४४ 
सभ्य हैं जिनमें १०३ निर्वाचित और ४१ नामजद हैं। काये- 
कारिणी सभा फे सभ्य उपयुक्त दो सभाओं में से एक न एक 
के नामजद सदस्य श्रवश्य होते हैं, परंतु दोनें के नहीं हो 
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खकते । इनका श्रधिवेशन प्रति वर्ष प्रायः दो बार होता है-- 
एक ग्रीष्म-अ्रधिवेशन जो शिमले में होता है और दूसरा 
शरद-अ्रधिवेशन जो दिल्ली में होता है। 

व्यवस्थापिका सभा का सभापति सभा द्वारा ही चुना जाता 
है और गवनेर-जनरल की अनुमति मिलने पर उस पद को 
प्रहण करता है। बहुधा किसी काननी प्रस्ताव का पास 
करने के लिये दोनों सभाओं की मुल रूप से और कुछ संशोधन 
के साथ स्वीकृति हाना आवश्यक है । इन सभाओं द्वारा पास 
किए हुए प्रस्ताव सिफारिश के तौर पर होते हैं श्रौर वे कानून 
तभी माने जाते हैं जब गवनेर-जनरल की भी स्वीकृति हो । गव- 
ने र-जनरल को पूर्ण अधिकार है कि वह इन प्रस्तावों को न 
माने । इससे म्पष्ट है कि भारत में उत्तरदायी शासन नहों है | 

ब्रिटिश भारत पंद्रह प्रांतों में विभक्त है। इनमें बंगाल, 
मद्रास, बं।ई, आगरा-अवबध के संयुक्त प्रदेश, पंजाब, बिद्दार और 
उड़ीसा, मध्यप्रदेश, आसाम और बरमा ये नौ प्रांत गवनरों 
के अधीन हैं, जो सन्‌ १८१७ फे सुधार द्वारा नियुक्त 
मंत्रियों के साथ उनका शांखन करते हैं। ये गबनेर सेक्रे- 
टरी-ऑफ-स्टेट की सिफारिश से सम्राट द्वारा नियुक्त किए 
जाते हैं श्रौर ये प्रायः पाँच वर्ष के लिये ही अपने पद पर रहते 
हैं । शेष छः: तथा पश्चिमेत्तर-सीम प्रांत, त्रिटिश बलूचिस्तान, 
दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग और अंदमान निकोबार द्वोप 
चीफ कमिश्नर के श्रधोन हैं। चीफ कमिश्नर गवनर-जनरल 
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द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, पर इसके लिये सम्राट की 
अनुमति भी लेनी पड़ती है। 

प्रत्येक गवनेर के प्रांत में एक प्रबंधकारिणी सभा और एक 
प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा होती है। प्रबंधकारिणी सभा के 
सभ्य चार से अधिक नहों होते । ये भी गवनर कं सहृश 
सम्राट द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं । ये व्यवस्थापिका सभा 
के भी सभ्य होते हैं। व्यवस्थापिका सभा मे श्रौोर भी नामजद 
और निर्वाचित सभ्य होते हैं; कितु किसी प्रांतीय-व्यवस्थापिका 
सभा में २० प्रति शत से अधिक सरकारी और ७७ प्रति शत 
से कम निवांचित सभ्य नहीं होते। प्रांतीय व्यवस्थापिका 

भाओं का वत्तप्तान संघटन इस प्रकार है- 


कक्ान्ण-+ रा आवक... फिर लक 'स"+..धायंताशभातराकप- भरा 02क पक... धमाके सशक्रककाकान का अपन्काकक का. कक (२.३०) अदाका- 83 उप; ८-७) एक... 0 सता 4० धराएम्यहकलमापकमकाक.. का 

















प्रांत कप के निवाचित. कुल 
। सदस्य 
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गवनेर के प्रांतों के शासन संबंधी विषय दे। भागों में विभक्तः 
हँ-(१ ) रक्षित, ( ६९४००४०व१ 87%४]००७५ ) शोर (२) 
हस्तांतरित ( [४७॥४[९/४४0 ) । रक्षित विषयों का प्रबंध गवर्नर 
शअ्रपनी प्रबंधका रियी सभा के साथ करता है। इस्तांतरित विषयों 
में उसे मंत्रियों के परामशे से काये करना पडता है। परंतु 
गवनेर को अधिकार रहता है कि वह श्रावश्यक समभकर 
प्रबंधकारिणी सभा और मंत्रियों के निणय के विरुद्ध भी काम 
कर सके | मंत्री गवनेर द्वारा व्यवस्थापिका सभा के निर्वा- 
चित सभ्यों में से चुने जाते हैं श्रेर उनका मासिक वेतन व्यव- 
स्थापिका सभा द्वारा निश्चित किया जाता है। सभा किसी 
मंत्री का, अ्रविशवास-सूचक प्रस्ताव पास करके, या उसका 
वेतन कंम करके, मंत्रो-गद से अलग कर सकती है। 
इससे यह स्पष्ट है कि हस्तातरित विषयों में प्रांतों में उत्तरदायी 
शासन की कुछ लक विद्यमान है; परंतु इसकी मात्रा कितनी 
है, यह पाठक स्वयं निशेय कर सकेंगे, यदि वे ध्यान रखेंगे कि 
गवनैर को मंत्रियों क॑ निणेय के विरुद्ध भी काम करने का 
प्रधिकार है और वह मंत्रियों को अपनी इच्छा के अ्रनुसार उनके 
पद से अलग भी कर सकता है। मंत्रियों को श्रपना पद सुर- 
क्षित रखने के लिये एक ओर ते उयवस्थापिका सभा को प्रसन्न 
7्खना पडता है और दूसरी ओर गवनेर का । इससे उनकी 
केसी स्थिति है, यह भी सहज ही समभ्करा जा सकता है | 
केंद्रीय. व्यत्रस्थापिका सभा के सदश प्रांतीय व्यवस्थापिका 
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सभाओं की भी श्रायु तीन वर्ष की ही द्ोोती है। चाोफ 
कमिश्नर के प्रांतों में शासन संबंधी सारे विषय चोफ कमिश्नर 
और उसकी प्रबंधकारिणी सभा के ही अधीन हैं। यहाँ म॑त्रि- 
पद की स्थापना अभी तक नहीं की गई है | 

भारत में कई बड़ बड़े स्त्रतंत्र देशी राज्य भी हैं जो एक 
प्रकार से भारत-सरकार के रक्षित राज्य हैं। इन राज्यों को 
कुछ निश्चित संख्या से अधिक सेना, श्रथवा भारत-सरकार 
की विशेष स्वीकृति के बिना अपने यहाँ किसी युरोपियन 
कम्मेचारी का रखने का अधिकार नहीं है। भारत-स्लरकार 
यदि किसी राजा को कोई अनुचित काये करते हुए देखे ते 
चह उसे अधिकारच्युत भी कर सकती है। कुछ राज्य 
भारत-सरकार को कर भी देते हैं, पर अ्रधिकांश नहीं देते | 
प्राय: रियासतें का प्रबंध वहाँ के राजाओं, मंत्रियों और 
कॉंसिलों के द्वारा ही होता है; पर प्रत्येक बड़ी रियासत में एक 
पोलिटिकल शभ्रफसर या रजिडेंट भी रहता है जो भारत-सर- 
कार की ओर से नियुक्त द्वोता है। कई छाटी छोटी रिया- 
सतों के समूह के लिये कहीं कहीं एक ही पोलिटि ऋल्त अफसर 
या रेजिडेंट रहता है। सब राज्यों का अपना अपना कानून 
बनाने का अधिकार है । हैदराबाद, मैपूर, बड़ौदा, काश. 
मीर, कलात और राजपूताने तथा मध्य भारत की रियासत, 
जिनकी संख्या १७५ है, गवनेर-जनरल इन-कौं सिल के झधि- 
कार में हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी छाटी छोटी रियासतें 

शा०-- १८ 
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प्रांतीय सरकारों की अधीनता में भी हैं। चीनी सीमा तथा 
पश्चिमाोत्तर सीमा में बहुत सी छोटी छोटी रियासतें शौर 
पहाड़ी जातियां श्रार छोटा नागपुर, ओड़ासा श्रार मध्य प्रदेश 
में सरकार के अधोन छोटी छोटी जंगल्ली जातियाँ भो हैं । 
हेदराबाद, मैसूर, बड़ौदा और काश्मीर भारत के प्रधान 
देशी राज्य हैं। नेपाल की गणना भी इन्हीं में हे।ती है; पर 
कई बातें में वह बिलकुल स्वतंत्र हे । इसकी उपरांत मध्य 
भारत, राजपूताने श्रार बलूचिस्तान की एजेंसियाँ हैं । इनमें 
ये रियासते' हैं--. 
गवालियर, इंदौर, मेपाल, रीवाँ, 
ओड़छा, दतिया, धार, जावरा, पन्ना, 
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मसध्य भारत है 
बिजावर, भ्रजयगढ़, छत्रपुर, चरखारी 
। आदि। 
| उदयपुर, जयपुर, जाधपुर, भरतपुर, 
राजपूताना बीकानेर, कोटा, बूँदी , अलवर, धौलपुर 


ग्रादि | 
बलूचिस्तान । कलात ओर लास बेला । 


प्रांतीय सरकारों से संबंध रखनेवाले राज्य इस प्रकार हैं--- 


! ट्राबंकार, काचीन, पड़्डूकाटा तथा 
मद्रास 3 


अन्य छोटी रियासते । 


बंबई 


बंगाल 


बरमा 


मध्य प्रांत 


(स्थिर. तर 
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कोल्हापुर, कच्छ, खेरपुर, ईंडर, भाव- 
नगर, जूनागढ़, गोंडल, पालनपुर आदि | 
कूचबिहार , भूटान, मोरभंज, काला- 
हॉंडी, बामड़ा आदि | 


बनारस, रामपुर और टेहरी । 


पटियाला, नाभा, भोंद, कपूरथला, 
मंडी, चंबा, फरीदकाट आदि | 


उत्तरी और दक्षिणी स्याम राज्य । 


बस्तर, रायगढ़, सरगुजा आदि । 


जब संसार भर में स्वतंत्रता की भ्रावाज गूँज रही है, तब 
भारत इससे कैसे दूर रह सकता है! भारतवप भी अपनी 
स्वतंत्रता के लिये पूर्ण प्रयत्न कर रहा है । सन्‌ १८२१ में महात्मा 
गांधी के नेतृत्व में शांतिमय श्रसहयोग का एक विराट श्रांदोलन 
चला था | पर॑तु भारत फे कई नेता भर राजनीतिज्ञ इससे 
सद्दमत न थे, इसलिये यथेष्ट परिणाम प्राप्त न हा सका। 
भारत के स्वराज्य का रूप क्‍या होगा, इसमें अब तक बहुत 
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मत-भेद था; परंतु ता० २८ अगस्त १€२८ को लखनऊ में डा० 
भ्रनसारी की अध्यक्षता में जे एक ऐतिहासिक सर्वदक्द-सम्मेलन 
हुआ था और जिसमें भारत के सब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि 
आए थे, उसमें करीब करीब सबेल्तम्मति से यह निश्चय हा 
चुका है कि भारत का राजनीतिक ध्येय कम से कम साम्राज्यांत- 
गत श्रौपनिवेशिक (जैसा कनाडा, ग्ास्ट्रेलिया इत्यादि उपनिवेशां 
में है) स्वराज्य ह।ना चाहिए किंतु फिर भी भारतवासी श्रपने 
ध्येय को कहाँ तक प्राप्त कर पावेंगे श्रेर भविष्य में भारत की 
क्या गति होगी, यह अभी ठीक नहीं कहा जा सकता । 
( च ) शादेशित राज्य 

ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य आदेशित 
राज्य हैं-- 

(१) न्यू गिनी--श्रास्ट्रेलिया सरकार के अधीन | 

(२) सोमोझा--न्यू जीलैंड ? ? 

(३) दक्षिण श्रक्रिका--यूनियन आफ साउथ अफ्रिका 

के अधीन । 

(४) नौरू--हैंग्लेंड, न्यू जीलड भ्रार आस्ट्रेलिया के भ्रधीन | 

(५४) टांगानिका--ज्रिटिश खरकार के अधीन 

(६) पेल्लेस्टाइन हे $; १? 

(७) इराक हे ५ 5 

(८) टोगोलैंड | ब्रिटिश सरकार और फ्रेंच सरकार 

केमरून | के श्रधोन | 
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(२) फ्रेंच उपनिवे श, रक्षित राज्य 
तथा श्रादेशित 'ज्य 
( क ) भ्रफ्रिका में 
यद्यपि यह प्रदेश प्रफ्रिका में है, ते .भी फ्रांस के अतगत 
ही माना जाता है | यहाँ एक गवनर जनरल रहता है जो फ्रांस 
के प्रधान द्वारा अंतरीय मंत्री की सिफा- 
रिश से नियुक्त किया जाता है। गवनेर- 
जनरल सेना तथा पुलिस की देखरेख रखता है और अलजीरिया 
के लिये साल भर का बजट तैयार करता है जो। फ्रांस की 
पालिमिंट में रखा जाता है। गवनेर-जनरल की खहायता 
के लिये दे। सभाएं भी हैं। एक सभा में सारे सभ्य गवनेर- 
जनरल द्वारा नियुक्त होते हैं ग्रैर इसका काये केवल्त सलाह 
देना है। दूसरी में कुछ ते मुख्य मुख्य अ्रधिकारी भर 
कुछ फ्रांस-निवासियों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं । 
इसका काये बजट पर विचार करना ( फ्रांस की पालिमेंट 
में भेजे जाने के पहले) औपर साव्वेजनिक काये तथा स्थानीय 
शासन की निगरानी करना है | 
यह एक बे ( बेग ) का राज्य है। परंतु बे फेषब्त नाम 
का ही राजा है। यद्द फ्रांस के अधीन है। यहाँ एक 
फ्रेंच रेजीडेंट-जनरल रहता है जिसके 
हाथ में सारा शासन है। यह फ्रांस 
के प्रधान द्वारा, विदेशीय मंत्री की सलाह से, नियुक्त किया जाता 


अ्रन्टजीरिया 


उ्य निस 
छ 
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है। यहाँ ११ मंत्रियों की एक मंत्रिसभा भी है | ये मंत्री वैसे 
ते बे के नाम से नियुक्त होते हैं, परंतु वास्तव में ये रेजीडेंट- 
जनरल द्वारा ही फ्रांस के विदेशीय मंत्री के परामशे से नियुक्त 
किए जाते हैं। इन मंत्रियों के श्रधीन एक एक शासन-विभाग 
है | सन्‌ १७२२ में यहाँ एक महासभा (7870 (४0०प्राअं। ) 
भी स्थापित कर दी गई है जो दे। सभाओं में विभक्त है। एक 
तो फरांसीसियों के प्रतिनिधियों की है श्रै।र दूसरी यहां के 
निवासियों के प्रतिनिधियों की । कुछ विशेष बातें को छोड़- 
कर इस मद्दासभा का बजट पर पूरा अधिकार है । 

मारक्का तीन विभागों में विभक्त है। एक हिस्सा साबे- 
राष्ट्रीय कमीशन द्वारा शासित होता है; दूसरा स्पेन के श्रधीन 
है श्रेर बाकी सब हिस्सा फ्रांस के 
ध्रधोन है। इसका मुख्य अधिकारी 
अब भी सुल्तान ही माना जाता है और यद्द मोरक्को-निवा- 
सियें का राजनीतिक और धामिंक शासक कहलाता है| किंतु 
उसकी सेना संबंधी सारी शक्ति फ्रांस के प्रधान द्वारा नियुक्त 
रेजिडेंट-जनरल के हाथ में है | ट्यूनिस के सदश यहाँ भी एक 
मंत्रिसभा है, परंतु प्रतनिधि सभा कोई नहों है। मोरक्को 
में फ्रांसीसियों की संख्या अभी तक अल्प ही है | 

इसके अंतर्गत निम्न-लिखित उपनिवेश हैं--( १ ) सेने- 
गाल्न, लेपिटनेंट गवनेर द्वारा शासित! (२) मारीटेनिया, 
कमिश्ररी । (३ ) अपर-सेनेगल-नाइगर,, लेफ्टिनेंट गवनेर 


मोरक्‍्का 
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द्वारा शासित । (४ ) फ्रेंच-गिनी, ल्लेफ्टिनेंट गवनेर द्वारा 
शासित। / ५४) आइवरी कोस्ट, लेफ्टिनेंट गवनेर द्वारा 
हा शासित । ( ६ ) दहोमी, लेफ्टिनेंट गव- 
क्रच वेस्ट अफ्रिका ; 
( उपनिवेश ) नेर द्वारा शासित। ये सब उपनिवेश 
'. एक गवनेर-जनरल के अधिकार में हैं 
जिसकी सद्दायता के लिये एक कीसिल है | 
इसका शासन एक गवनेर-जनरल के श्रधिकार में है । 
इसमें गबन, मिडिल कांगा और उबंधोशरी-चड नामक तीन 
प्रांत हैं जिनमें से प्रत्येक में एक लेफ्टिनेंट 
गवनेर रहता है। मद्दासमर के बाद 
वास ल्‍ज की संधि के अनुसार फ्रांस को 
जमेनी के श्रधीन-उपनिवेश टोगोलेंड श्र कंमरूच के बहुत 
कुछ हिस्से मिलन गए हैं जो फ्रंच इक्वेटेरिकल पश्रफ्रिका में ही 
शामिल्ल हैं। बाकी हिस्से अँगरेजें के श्रादेशित राज्य हैं | 
यह अफ्रिका का *सेमाली कोस्ट प्रदेश 
फ्रेंच ईस्ट अफ्रिका + है, जो फ्रांस का रक्षित राज्य है। यहाँ 
एक गवनेर रद्दता है । 
समेडागास्‍्कर ) गवर्नर-जनरल द्वारा शासित | 
यहाँ एक गवनेर रहता है जिसकी सहायता के लिये 
एक प्रीवी कोंसिल है। एक जनरल 
कांसिल भी है जिसमें प्रजा द्वारा चुने 


क्र च ईक्वेटोरिकल 
अ्रफ्रिका 


रीयूनियन उपनिवेश 


हुए सदस्य रहते हैं । 


( र८० ) 


(स्व) श्रमेरिका में 
यहाँ एक गवनेर रहता है। इसके 
ग्वाडेलप अतगत पाँच छोटे छोटे टापू भी हैं जो 
रक्षित राज्य हैं | 
यहाँ एक गवनेर रहता है जो ५ सद्यस्पों की प्रीवी कोंसिल 
की सद्दायता से शासन करता है| १६ 
सदस्यों की एक जनरल केंसिल भी है 
जसके सदस्यों का चुनाव प्रजा करती है । 
एंक गवर्नर श्र एक जनरत-कैंसिल के अधिकार में 
मर . है। यहाँ म्युनिसिपल केसिलें भी हैं 
मारटिनीक उपनिवेश 
जिनके सदध्ष्यों का चुनाव प्रजा द्वारा 


गायना उपनिषेश 


शेता हे । 

ये छोटे छोटे टापुओं के समुद्द हैं। यहां एक एड- 
मिनिस्टर टर रहता है जा एक केंसिल के 
परामशे से शासन करता है | 
( ग ) एशिया में 

भारत के पांडीचरी, चंद्रनगर, कारीकल, माही और 
नावें प्रांत फ्रांस के अभ्रधिकार में हैं। इनके शासन कफ 
लिये पांडीचरी में एक गवनेर रहता है; 
शेष थानों में उसके अधीन एडमिनि- 
ट्रटर रहते हैं। एक जनरक्ष कॉसिल भी है जिसमें प्रजा 
पे चुने हुए सदस्य होते हैं । 


ग्टपीरी ओ्रार मिकलेन 


फच इंडिया 


( २८१ ) 

इसके अंतर्गत काोचीन-चाइना है। यहाँ एक गवनेर 
रहता है जे। १८ सदस्यों की केंसिल की सहायता से शासन 
करता है । इसके अतिरिक्त कंबोडिया, 
श्रनाम, टांकिन और लाओस ये चार 
रक्षित राज्य भी इसकं अंतगत हैं । श्रनाम और कंबोडिया 
में राजा है। टांकिन में पहले अनाम के राजा का वाइस- 
राय रहता था, पर श्रब फ्रेंच रेजिडेंट रहता है। लाओेस 
में एक राजा है जा फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटरर की सहायता से 
शासन करता है | 


की ० 
फ्रच इंडी-चाहना 


(घ) झ्रोशेनिया में 

आशेनिया में न्यू कैलेडोनिया, सोसाइटी टापू , टहीटी. 
भूरिया, मारक्वेल्ार और गेंबियर श्रादि बहुत से टापु हैं जे 
सब एक गवनेर क॑ अधिकार में हैं। गवनेर की एक प्रींवी 
कॉसिल और एक एडमिनिस्ट्रंटिव कॉंसिल है | 

एलजीरिया श्रार व्य निस का छोड़कर शेष सब डप- 
निवेशों के लिये फ्रांस में एक उपनिवेश मंत्री है और श्राप- 
निवेशिक सेनाएँ फ्रांस के युद्ध-सचिव के भ्रधीन हैं। प्रत्येक 
उपनिवेश भ्रथवा उपनिवेशों के समूह का अलग बज्ञट तैयार 
होता है जो श्रापनिवेशिक मंत्रो की स्वीकृति फे लिये भेजा 
जाता है। उपनिवेशों को स्वराज्य के बहुत से श्रधिकार प्राप्त 
हैं। उनका खचे प्राय: अपनी ही आय से चलता है; श्रौर यदि 
कुछ कमी होती है तो उसकी पूत्ति फ्रेंच सरकार करती है | 


( रेणरे ) 


फ्रांस की जातीय सभा मे निम्नलिखित उपनिवेशों से इस 
प्रकार प्रतिनिधि जाते हैं-- 


अलजीरिया ) तीन सिनेटर और छ: डिप्टी | 


मारटिनिक, ग्वा- > ५ 
डेलप और रीयूनियन | प्रत्येक से एक सिनेटर और दो डिप्टी। 


फ्रेंच इंडिया | एक सिनेटर और एक डिप्टी । 


गायना, सेनेगाल, डिप्टी 
काचीन-चाइना | एक एक डिप्टी । 


फ्रांस के श्रादेशित राज्यां में सीरिया ही मुख्य है। यहाँ 
का शासन फ्रांस कं विद्देशीय मंत्री द्वारा नियुक्त अधिकारियों 
के अधीन है। यहा के राज्य का ब्योरा फ्रांस को प्रति बष 
सावंराष्ट्रीय सम्मेलन ( ],०७०७० ० 7ए७॥०॥8) के खमक्ष 
रखना पड़ता है । 

(३) अमेरिका के स्थी न राज्य 

इस्रके बहुत से टापू अमेरिका के अधोन हैं जो सब एक 
गवनेर-जनरल्ञ के शासन में हैं । गवनेर-जनरक्ष की सहायता 
के लिये चार सरकारी अफसरों श्रौर 
चार देशी प्रतिनिधियों का एक कमीशन 
तथा चार वर्ष के लिये प्रजा द्वारा चुने हुए ८१ सदस्यों की 
एक सभा है । श्रमेरिका का उद्देश्य यहाँ क्रमशः स्वराज्य 


फिलिपाइन 


( र८३ ) 


स्थापित करना है ओर वह धीरे धीरे एसा कर भी रहा है। 
इसके अतिरिक्त गुड्डम, परटोटिका, ट्यूटिला, वेक और 
जाँसन टापू , तथा एल्यूशियन टापुओं पर भी अमेरिका के 
संयुक्त राज्यों का अधिकार है। इन सब स्थानों पर भ्रमेरिकरा 
के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक एक गवनर रहता है । 

जमेनी के समस्त उपनिव्रेश महासमर के उपरांत छीन लिए 
गए थे । कुछ उपनिवेश फ्रांस और इँग्लेंड को साबेराष्ट्रोय 
सम्मेज्षन क॑ आादेशानुसार प्राप्त हैं। साबेराष्ट्रीय सम्मेज्षन को 
अधिकार है कि वह जब चाहे, वे सब डपनिवेश जर्मनी का 
ल्लोटा सकता है । 
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